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 लोक-सभा

 LOK  -SABHA

 6  1968/15  1890

 Tuesday,  August  6,  1968/Srayana  15,  1890  (Saka)

 लोक-सभा ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 mera  महोदय  पीठासीन  हुए

 ।  Mr,  Speaker  in  the  Chair  J

 के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 रूस  तथा  अन्य  देशों  के  साथ  व्यापार

 *331.  श्री  चिन्तामणि  पारिणग्रही  :  थ्री  नंदकुमार  सोमानी  :

 श्री  एस०  पी०  राममूर्ति  :  श्री  कू ०  Ato  कौशिक  :

 श्री  धोरेन्द्रनाय देव  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  सरकार  ने  रूस  सरकार  से  कहा  है  कि  भारत  को  निर्यात  की  जाने  वाली

 अपनी  वस्तुओं  के  मुल्यों  जो  कि  रुपये  के  अवमूल्यन  के  फलस्वरूप  बहुत  बढ़  गये  रियायत

 करें  .;

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  हमारे  प्रयत्नों  के  कुछ  परिणाम  निकले  हैं  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  रूस  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  भारत  का

 विचार  इस  समस्या  को  किस  प्रकार  हल  करने  का  है  ;  और

 (7)  क्या  wea  देशों  ने  जिसके  साथ  हमारा  व्यापार  रुपयों  में  हमारी  प्रार्थना

 को  स्वीकार  करने  से  इन्कार  कर  दिया  अथवा  रुपये  के  अवमूल्यन  से  होने  वाले  प्रभावों  पर

 विचार  किया  है  और  इसके  फलस्वरूप
 मूल्यों

 में  रियायत  की  है  ?



 Oral  Answers  August  6,  1968

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  a  सोवियत  दस  तथा  उन  अन्य

 7 arr
 जिनके  साथ  भारत  द्वारा  रुपये  में  भुगतान  करने  की  o4acdl  टु रुपलस्थशा  ह  थ  चालित  वस्तु प्र ों  के  मूल्य

 अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  स्तर  पर  निर्धारित  किये  जाते  हैं  और  1966 रुपये  के  अवमृत्यन

 के  उन  मूल्यों  रुपये  के  रूप  में  पुनः.समजंन  करना  पड़ा  ।  शेष  से

 आयातित  वस्तुओं  के  विषय  में  भी  बही  स्थिति  है  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  मूल्यों  में  कुछ  रियायत  मांगने  का  प्रत  नहीं  उठता  |  कुछ

 मामलों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  आयातकों  सहित  भारत  के  कुछ  fads  वस्तुओं  के  विश्व

 मूल्य  संचलनों  के  कारण  कम  मुल्यों  पर  बातचीत  करने  में  समझे  हुए  हैं  ।

 श्री  चिन्तारहित  पारिणग्रही  :  क्या  समस्त  चौथी  पंच
 योजना  में

 आयात  तथा

 निर्यात  के  सम्बन्ध  में  रुस  के  साथ  भारत  सरकार  का  हाल  में  कोई  दीर्घकालीन  करार  हुआ

 है  अथवा  दीर्घकालीन  करार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  जहां  तक  उपभोक्ता

 वस्तुओं  और  परम्परागत  वस्तुओं  का  हमारे  निर्यात  तथा  मशीनरी  के  आयात  से  सम्बन्ध  है  |

 वर्तमान  व्यापार  व्यवस्था  -  में  परिवर्तन  होगा  हमारी  निर्मित  वस्तुओं  का  60

 प्रतिशत  निर्यात  हो  पके  और  रूस  से  मशीनों का  किया  जिसके  ?

 श्री  दिनेश  fag  :  रूस  के  साथ  हम  आगामी  पांच  वर्षों  के  लिये  व्यापार  योजनाओं

 तथा  व्यापार  करारों  के  सम्बन्ध  में  शीघ्र॑  ही  विचार  विम  करने  वाले  हैं  और  माननीय

 सदस्य  के  सुझावों  को  हम  अवश्य  ध्यान  में  रखेंगे  |

 थ्री  चिन्तामणि  पारिणग्रहो  :  व्या  यह  रच  है  कि  इस  प्रकार  की  कुछ  शिकायत  है
 कि

 रूस  से  जिसके  साथ  हमारा  रुपयों  में  भुगतान  व्यापार  हम  अप्रनी  निर्यातित  वस्तुओं  के  मुल्य

 अधिक  ले  रहे  है  ?  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  हम  अमरीका  को  निर्यात  किये  जाने  वाले  प्रति  जोड़ा

 जूतों  का  मूल्य  12  से  लेकर  15  रुपये  तक  लेते  हैं  ।.  जबकि
 रूस

 सेः
 हुम

 की  मुल्य

 10  रुपया लेते  हैं  ?

 श्री  दिनेश  सिंह  रूस  और  भारत  के  बीच  व्यापार  केवल  सरकारी  क्षेत्र  निगमों  के

 माध्यम  से  ही  नहीं  अपितु  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  माध्यम  से  भी  होता हैं
 और

 भारत
 व मैं भेरुम्सरका री

 पक्षों  तथा  रूस  में  निर्यात  गृहों  द्वारा  बाजार  मूल्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मूल्य  निश्चित  किये

 जाते  किसी  विशेष  वस्तु  का  मूल्य  बताना  मेरे  लिये  यदि  हम  ऐसी  तुलना

 कौर  मैं  सरकार  की  ओर  से  विभिन्‍न  देशों  के  बीच  विक्रय  मूल्यों  में  अन्तर  का  ब्यौरा  तो

 वे  लोग  अथवा  देश  या  तो  मूल्यों  में  कमी  करने  को  कहेंगे  या  फिर  और  दूसरे  सस्ते  बाजार

 geri  ।  किन्तु  मैं  इतना  कह  सकता  हू  कि  रुपयों  में  भुगतान  वाले
 देशों  के  साथ  जिनमें  ea  भी

 है  व्यापार  करना
 हम।रे  लिए  बहुत  लाभप्रद  है  |

 थ्री  Ho  Ato  कौशिक  :  कया  यह  सच  है  कि  भारत  द्वारा  सप्लाई  गये

 रिंग  तथा  अन्य  वस्तुओं  के  लिये  हमारी  सरकार  ने  रूस  a i Pay  cal  यूरोप
 य  tartar में

 लात  थी  =>"

 जन  तना  स  AVA +

 आस्थगित  WT  घान  TT  SIU  mal  रखी  हैं  और  यदि  तो  क्या  विश्व  ने  ईस  पर
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 15  1890  (  मौखिक  उत्तर

 इस  आधार  पर  आपत्ति  नहीं  की  है  कि  रूस  जो  विकसित  तथा  उद्योगों  से  भरपूर  इस

 रियायत  का  हकदार  नहीं  है
 ?  यदि  तो  रूस  को  यह  रियायत  क्यों  दी  गई  हैं

 ?

 att  दिनेश  सिंह :  आमतौर  पर  हमने  आस्थगित  भुगतान  की  कोई  मत  नहीं  रखी

 हो  सकता  है  कि  एकल  निर्यातकों  ने  कुछ  ऋण  सुविधाए  दी  लेकिन  रुपये  में  भुगतान  वाले

 देशों  तथा  भारत  के  बीच  जो  व्यापार  होता  है  वह  वारिक  व्यापार  योजना  का  अग  है  जिसका

 सन्तुलन  बनाये  रखना  होता  इसलिये  ऋणों  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  हो  इसके

 fea  रूस  से  हम  जो  कुछ  भी  माल  खरीदते
 रुस  उतने  ही  मूल्य  का  माल  भारत

 से

 खरीदता  जो  हमारे  लिये  अत्यधिक  लाभप्रद  कोई  चाहे  वह  विश्व  बेक  हो  अथवा

 अन्य  कोई  हमारे  ऐसे  व्यापार  करार  के  बारे  जो  हमारे  लिये  लाभप्रद  आपत्ति

 कसे  कर  सकता  यदि  विश्व बैंक  इस  बारे  में  इतनी  अधिक  रूचि  लेता  तो  उसे  अपने  सदस्यों

 को  भी  हमसे  माल  खरीदने  के  लिए  मनवाना  चाहिए  ।

 थी  देवकी  पाटोदिया  प्रशन  यह  था  कि  क्या  रूस  को  पेश  की  गई  आस्थगित

 भुगतान  की  शर्तों  के  सम्बन्ध  में  विश्व  बक  ने  कोई  उठाई  है  ।

 श्री  दिनेश  सिह :  जैसा  fe  मैंने  बताया  आस्थगित  भुगतान  की  दाते  पेश  करने  क

 कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  यदि  विश्व  बैंक  ने  कोई  आपत्ति  उठाई  तो  मुक्के  विश्वास  है  कि  मेरे  साथी

 वित्ता  मन्त्री  उत्तार  दे  कैसे  ।

 al  हेम  बर्मा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  स्टेज  नहर  निरन्तर  रूप  से  बन्दे

 पड़ी  है  और  इसका  रूस  के  साथ  हमारे  व्यापार  सम्बन्धों  पर  बुरा  सर  पड़ा  क्या  यह  सच

 नहीं  है  कि  श्री  कोसिजिन  ने  अपने  दिल्‍ली  के  पिछले  दौरे  में  यह  सुभाव  दिया  था  कि  दोनों  देशों

 के  बीच  व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिये  पाकिस्तान  और  अफगानिस्तान  में  से  होकर  मार्ग  बनाया

 जाये  और  तो  इस  सुभाव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  कया  रुपये  के

 भ्वमल्यन  का  रूस  के  साथ  हमारे  व्यापार  पर  कोई  असर  पड़ा  है
 ?

 श्री  fara  जहां  तक  set  के  पहले भाग  का  सम्बन्ध  रूस  के  लिये  भूब्मागे

 का  हम  स्वागत  करेंगे  ।  इस  समय  सरकार  के  सामने  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  जहां  तक

 रुस  के  साथ  हमारे  व्यापार  पर  अवमूल्यन  के  प्रभाव  का  सम्बन्ध  रुस  के  साथ  हमारा

 व्यापार  बढ़ा  है  ।

 श्री हेम  बरुआ  उन्होंने  मेरे  प्रदान  के  पहले  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  जो  बिल्कुल

 स्पष्ट  हैं  अर्थात  क्या  श्री  कोसीगिन  ने  पाकिस्तान  तथा  अफगानिस्तान  के  रास्ते  रुस  को  जाने

 के  लिये  एक  wear  बनाने  का  सुझाव  दिया  था  ।  अब  मन्त्री  महोदय  कहते  है ंकि  उसको

 क्रियान्वित  करना  रूस  का  काम  है  ।
 '  किन्तु  श्री  कोसीगिन  चाहते  थे  कि  भारत  इसे  ्रियान्विद्व

 करे  ।  इस  सुभाव  को  क्रियान्वित  करने  के  भारत  रुस  को  किस  सीमा  तक  सहयोग  देगा

 att  बिने  fag  जसा  कि  मैंने  बताया  हम  रुस  के  साथ  तथा  भू-माग  खुलने  का

 करते त्है  ।  हो  सकता  है  ऐसा

 सुभाव

 किसी  अन्य  मन्त्रालय  में  प्राप्त  हुआ  हो  ।  किन्तु

 मेरे  विचार  से  ऐसा  कोई  पूर्व  नहीं  आया है  ।
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 Shri  M.  A.  Khan  What  is  the  quantum  of  our  trade  with  Russia  and  other  Soci-

 alist  countries  and  to  what  extent  has  it  increased  or  decreased  ?

 Shri  Dinesh  Singh  At  present  about  13  percent  of  our  trade  is  with  rupee  are

 countries

 at  इन्द्रजीत  गुप्त  क्या  भारत  सरकार  ने  हमारी  उन  वस्तुओं  के  लिए  रुस  से

 देश  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  है  जिन  पर  मंदी  का  बुरा  असर  पड़ा  है  या  विपणन  की

 कठिनाइयों  के  कारण  जिन्हें  हमारे  उद्योग  पुरी  क्षमता  पर  उत्पादित  करने  या  बेचने  की  स्थिति

 में  नहीं  है  ।  यदि  तो  इस  प्रकार की  किन  किन  वस्तुओं पर  चर्चा  की  गई  है  और  रूस  की

 ओर  से  व्या  उत्तर  मिला  है
 ?

 शनी  रंगा  विशेष  रूप  से  कपडा  |

 श्री  दिनेश  सिह  att  हम  रूस  से  मन्दी  से  प्रभावित  वस्तुओं  के  निर्यात  के  बारे

 में  बातचीत  करते  रहे  हैं  ।  सभा  को  विदित  है  कि  हम  रेलवे  के  माल  डिब्बों  के  निर्यात  के  लिए

 रूस  से  बातचीत  करते  रहे  हैं  ।  जब  50,000  माल  डिब्बों  का  प्रस्तावित  क्र यादेश  मिल  जायेगा

 तो  इससे  हमारे  उद्योग  को  काफी  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  यह  सच  है  कि  रुपया  भुगतान  के  तरीके  से  हमारे  देश  को

 हानि  पहुंच  रही  यदि  तो  क्या  इसके  कोई  प्रमाण  है  कि  इस  पद्धति  से  हमें  लाम  पहुँच

 रहा है
 ?

 शमी  दिनेश  fag  रुपया  भुगतान  व्यवस्था  केवल  एक  लेखा-जोखा  भुगतान  व्यवस्था

 है  और  जसा  कि  मैंने  पहले  बताया  है  रुपया  व्यापार  से  मुख्य  लाभ  यह  है  कि  यह  एक  संतुलित

 व्यापार  है  और  इसके  साथ  ही  यह  हमारे  उद्योगों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मण्डियों  में  प्रतिस्पर्धा  करने

 के  लिये  प्रोत्साहन  देता  है  ।

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  May  [know  whether,  after  taking  into  account  the
 debt  service  charges,  we  are  maintaining  a  favourable  balance  of  trade  with  Russia  ?  Is  it  a
 fact  that  Russia  can  be  prepared  to  buy  more  from  us  if  our  present  imports  from  western
 countries  are  obtained  from  Russia,  if  so,  what  efforts  are  being  made  in  that  direction  ?

 Shri  Dinesh  Singh  Yes  Sir,  it  is  true  that  efforts  are  being  made

 श्री  शिवाजी  राव  so  देशमुख  रुस  को  निर्यात  की  जानें  वाली  वस्तुओं  में  कृषि

 पर  आधारित  वस्तुओं  का  क्या  अनुपात  है  और  क्या  यही  अनुपात  रूस  से  आयात  की  जाने

 वाली
 वस्तुओं

 में  कृषि  सम्बन्धी  मशीनों  का  भी  है  ?  क्या  कारण  है  कि  रुस  से  पिछले  दो  वर्षों

 में  एक  भी  टैक्टर  आयात  नहीं  किया  गया  जब  कि  पाकिस्तान  8000  ट्रेक्टर  आयात  कर  रहा

 है  ?  पिछले  8-9  महीने  से  किस  विषय  पर  बातचीत  हो  रही  है  ?

 श्री  दिनेश  fag :  कृषि  उद्योगों  की  निर्यात  सम्बन्धी  जानकारी

 मेरे  ज
 पास  इस  समय

 नहीं है  ।  व्यापार  योजना  के  अंतगर्त  हमारे  पास  रुस  से  सेक्टर  और  फालतू  पुर्जे  शारयात  करने

 की  व्यवस्था  है  ।  पिछले  दो  वर्षों  में  हमने  ट्रक्टर  आय  मत ह  प्रो हे
 कय  हैं  ।
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 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  15  it  a  fact  that  Russia  charges  from  us  more  for  all
 the  commodities  that  what  it  charges  from  other  East  European  countries,  if  so,  whether

 the  hon.  Minister  discussed  this  matter  in  his  recent  tour  of  Russia,  if  so,  the  results
 thereof  ?

 Shri  Dinesh  Singh  :  This  is  not  correct,

 श्री  नाथ  पाई  :  इस  सभा  में  हुई  बहस  से  पता  चलता है  कि  तथाकथित  रुपया

 व्यापार  कें  सम्बन्ध  में  काफी  भ्रम  और  गलतफहमी  पैदा  हो  गई  है  ।  क्या  इस  गलतफहमी  को

 दूर  करने  के  लिए  सरकार  FT  तथाकथित  रुपया  व्यापार  के  साथ  हमारे  व्यापार

 के  समूचे  ढांचे  की  जांच  करने  के  लिये  एक  संसदीय  समिति  नियुक्त  करने  का  है  ?

 भी  दिनेश  इस  तथाकथित  भ्रम  तथा  संशय  की  जानकारी  मुझे  नहीं  है  और  मैं

 यह  भी  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  किन  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  बारे  में  कह  रहे  हैं  ।  जहां

 तक  हमारा  सम्बन्ध  है  हमने  जब  भी  कोई  सन्देह  रिदा  हुआ  है  उसे  प्रत्येक  अवसर  पर  दूर

 किया  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  किसी  समिति  की  आवश्यकता  है  ।

 श्री  स्थल  :  क्या  यह  सच  है  कि  रूस  हमारे  माल  डिब्बों  के  प्रस्तावित  निर्यात  के  बदले

 में  रस  हमें  ऐसे  विमान  ate  अन्य  मशीनें  देने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  जिन्हें  हम  अपने  लिये

 लाभप्रद  नहीं  समझते  और  जिन्हें  हम  अन्य  देशों  से  कम  मूल्य  पर  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ?

 eit  दिनेश  सिह  :  जी  नहीं  ।  रुस  हमसे  जो  वस्तुएं  खरीदेगा  उनके  बदले  में  हम  जो

 चाहे  खरीद  सकते  हैं  ।

 श्री  रंगा  :  क्या  यह  सच  है  कि  यद्यपि  रुसी  ट्रैक्टरों  के  मूल्य  अपेक्षाकृत  कम  किन्तु

 वे  फालतू  पुर्जों  के  बहुत  ऊंचे  मूल्य  लेते  हैं  और  उनकी  मरम्मत  के  लिये  अपेक्षित  तकनीकी

 जानकारी  भी  नहीं  देते  और  हमारे  देश  में  पर्याप्त  मात्रा  में  फालतू  पुर्जे  उपलब्ध  नहीं  कराये

 जारहे है ं?

 थ्री  दिनेश  सिह  देश  में  रूसी  ट्रैक्टरों  को  लोकप्रियता  को  देखते  हुए  मैं  ऐसा  नहीं

 कहूँगा  ।  यदि  मरम्मत  सम्बन्धी  पर्याप्त  सुविधाएं  न  होती  और  यदि  फालतू  पुर्जों  की  इतनी

 कमी  तो  रूसी  ट्रैक्टरों  के  लिये  हमारे  पास  इतनी  लम्बी  प्रतीक्षा  सूची  नहीं  होती  ।

 गोमती  इला  पाल  चौधरी  :  चू  कि  रूस  में  भारत  की  दस्तकारी  की  वस्तुए  और  कपड़ा

 बहुत  पसंद  किये  जाते  क्या  रूप  में  उनके  सम्बन्ध  में  प्रचार  करने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किये

 गये  हैं
 ?

 श्री  दिनेश  रूस  में  माल  का  क्य  और  विक्रय  स्वतन्त्र  रुप  से  नहीं  होता  है  ;

 भायात  संगठनों  के  द्वारा  माल  खरीदा  जाता  है  ।  रूस  में  अपनी  वस्तुएਂ  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये

 हम  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  मास्को  में  हमारे  राज्य  व्यापार  निगम  का  एक  कार्यालय  है  ।

 पिछली  बार  जब  मैं  मास्को  में  तो  हमने  रूस  के  विदेश  व्यापार  मन्त्री  रुप  में  भारतीय

 वस्तुओं  को  लोकप्रिय  बनाने  की  सम्भावनाओं  के  बारे  में  बातचीत  की  थी  ।
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 Shri  Raghuvie  Singh  Shastri:  May  I  know  whether  in  view  of  the  prevailing
 international  prices,  itis  profitable  for  us  to  import  goods  from  Russia  and  East  Euro-

 pean  countries  ?

 Shri  Diensh  Singh  :  Yes  Sir.  It  is  profitable  and  that  is  why  we  import,

 श्री  पीलु  मोडी  :  मेरे  पास  जो  जानकारी  है  उसके  अनुसार  पिछले  10  वर्षों  में  रूसी

 रुबल  की  तुलना  में  रुपये  का  अवमूल्यन  85  प्रतिश्त  तक  हो  चुका  है  ।  ऐसी  हालत  में  तो  मुझे

 विस्वास  है  कि  ag  भारत  और  रुस  के  बीच  व्यापार  को  संतुलित  कर  सकते  हैं  ।  वस्तुस्थिति

 यह  है  कि  रुस  के  साथ  हमारा  व्यापार  संतुलित  नहीं  है  ।  क्या  रुबल  और  रुपये  के  मूल्य  में  ती

 इस  अनुचित  अन्तर  के  होते  हुए  हम  रुस  के  साथ  व्यापार  करेंगे  या  इस  अन्तर  को  दूर  करने

 के  लिये  कोई  प्रयत्न  किये  जा  रहें  हैं  ?

 श्री  दिनेश  जेसा  कि  मैंने  कहा  हमें  पिछली  स्थिति  को  बदलना  होगा  ।  किन्तु

 मैं  नहीं  aaa  कि  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  है  वह  बिल्कुल  सही  है  ।  ऐसा  कोई

 प्रमाण  नहीं  है  जिससे  यह  सिद्ध  होता  हो  कि  अवमूल्यन  के  पश्चात  रुबल  और  रुपये  के  मूल्यों

 में  कोई  अन्तर  पड़ा  है  ।

 रेलवे  सम्पत्ति  को  चोरो

 क  333,  शी  यज्ञदत्त  शर्मा  :  कया  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलगाड़ियों  तथा  रेलवे  परिसरों  में  रेलवे  सम्पत्ति  की  चोरी

 तथा  अन्य  अपराधों  के  मामलों  की  संख्या  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  ;

 राज्य  सरकारों  ने  अपने  क्षेत्रों  में  रेलवे  में  होने  वाले  अपराधों  को  रोकने  के

 लिये
 और  अधिक  संसाधन  उपलब्ध  करने  में  श्रसमथंता  प्रकट  की  है  ;  गौर

 यदि
 तो

 अपराध  को  रोकने  के  लिए  रेलवे  पुलिस  को  और  ges  बनाने  के  हेतु

 सरकार  द्वारा  क्या  कायें वाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मुन्नी  च्े०  मु०  रेलों  में  रेल  सम्पत्ति  की  चोरी  तथा  अन्य

 अपराधों  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 और  हाल  में  इस  विषय  पर  मुख्य  मंत्रियों  से  विचार  विमश  किया  गया

 था
 और  उन्होंने  पूरा  सहयोग  देने  का  आश्वासन  दिया  है  ।  कुछ  मुख्य  मन्त्रियों  ने  कहा

 है  कि  पर्याप्त  वित्तीय  साधनों  के  अभाव  के  कारण  पुलिस  दल  की  संख्या  बढ़ाने  में  बाधा  पड़ी

 विशेष  रुप  से  रेलों  के  कुछ  बदनाम  खण्डों  पर  अपराध  की  घटनाओं  के  विश्लेषण  के  लिए

 आवश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ताकि  सरकारी  रेलवे  पुलिस  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  जा  सके  |

 Shri  Yajna  Datt  Sharma  :  Is  the  hon.  Minister  aware  as  to  what  ‘extent  the’  casés
 of  thefts  are  increasing  in  Railways  ?  Last  time  it  was  in  the  newspaper  that  the  cases
 of  thefts  of  one  lakh  rupces  are  taking  place  daily  in  Mughalsarai  and  similarly,  from
 Amritsar  Station  many  railway  coaches,  coal,  and  spare  parts  were  stolen  and  long-ago

 214



 15  1890  (71%)

 To  this  background  1  would  like  (co Central  Eureau  of  Investigation  made  an  inquiry.
 know  from  the  hon,  Minister  whether  the  railway  workers,  who  inform  ihe  Railway

 Department or  tothe  higher  authorities  about  theft  are  penalised  and  demoted  or

 transferred  to  other  departments  by  the  bureaucrats  involved  in  such  misdeeds  ?  There-

 fore,  I  want  to  know  whether  pravision  will  be  made  in  the  Railway  Department  for

 special  investigation  on  the  basis  of  information  given  by  the  railway  workers  and  will  set-

 up  agency  to  go  into  the  departments  of  the  cases  of  thefts  and_  will  give  incentives
 to

 the  workers  who  give  such  110101118110115.0  ?

 श्री  चे०  go  पूनिया  :  हमारे  पास  इस  सम्बन्ध  में  सारी  आवश्यक  जानकारी  प्राप्त  करने

 के  लिए  विशेष  अभिकरण हैं  ।  इसके  साथ  साथ  राज्य  सरकार  का  गुप्तचर  विभाग  भी  काय  कर

 है  ।  यह  राज  है  कि  जहां  तक  राज्य  सरकार  की  पुलिस  अर्थात्‌  सरकारी  रेलवे  पुलिस

 सम्बन्ध  उसकी  आदेश  शाखा  (  आंध्र  ब्राउन  )  पर्याप्त  है  जबकि  अपराध  शाखा  (  क्राइम

 ब्राउन  )  पर्याप्त  नहीं  यह  बात  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  उठाई  गई  थी  और

 उसमें बात  पर  चर्चा  भी  हुई  वे  अपराध  शाखा  में  सरकारी  रेलवे  पुलिस  के  बल  को

 बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  अवश्यक  कदम  उठाने  के  लिए  सहमत  हो  गये  जहां  तक  उन  सूचनाओं

 का  सम्बन्ध  है  जो  विभिन्‍न  स्त्रोतों  से  प्राप्त  होते  हैं  हम  उन  पर  तुरन्त  कार्यवाही  करते  इस

 में  यह  जानना  रूचिकर  होगा  कि  हमारे  पास  सन्‌  1966  का  रेलवे  सम्पत्ति  अवैध

 कार  अधिनियम  है  जो  इस  वर्ष  1.4.68  से  लागू  किया  तथा  इन  तीन  महीनों  के  दौरान

 रेलवे  न्यायाधीशों ने  1571  पंजीकृत  मामलों  में  से  761  मामलों  को  अपने  हाथ  में  लिया  है

 और  इस  सम्बन्ध  में  लगभग  1980  व्यक्ति  हिरासत  में  ले  लिये  गये  इस  अधिनियम  के

 अन्तर्गत  हमारा
 अपना  दण्डाधिकारी  का  पद  है  और  अपना  अभियोजन  अधिकारी  है  ।  हम  चोरी

 तथा  अपराध  बढ़ते  हुए  मामलों  के  बारे  में  आवश्यक  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।

 ‘Shri  Yajna  Datt  Sharma  Will  the  Government  make  arrangements  for  providing
 incentives  to  those  railway  workers  who  inform  about  the  thefts  because  if  they  will  be

 given  encouragement  that  they  will  prove  11६115 51905 8 a  better  agency  than  others ?
 Whether  they  will  be  given  any  encouragement  for  the  valuable  information  they  give
 and  whether  arrangements  will  also  be  made  to  protect  them  from  the  anti-social  machi-

 nery  which  prosecutes  them  ?

 श्री  चे०  go  जो  लोग  न  केवल  इस  सम्बन्ध  में  अपितु  अन्य  मामलों  में

 भी  हमें  विशेष  जानकारी  देते  उन्हें  पारितोषिक  देने  के  लिए  हमने  प्रबन्ध  कर  रखा  है  ।

 Shri  °K.  Tiwary  :  How  much  meney  is  given  by:  the  Central  Government  to

 State  Governments  for  Governinent  Railway  Po  ice  and  whether  it  is  a  fact  (hat  the  cases
 of  thefts  of  Railway  property  and  other  crimes  are  not  given  the  same  priority  as  the  cases
 of  thefts  etc.  are  given  in  States  ?

 गयी  चे०  go  मैं  इस  मंत  में  सहमत  नहीं  ।  वास्तव  राज्य  सरकारें  इस  संबंध

 सभी  श्रावक  सहायता  दे  रही  हैं  ।  जहां  तक  आदेश  शाखा  (  दायर  area  )  का  सम्बन्ध  है

 जसा  मैंने  पहले  निर्देश  किया  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  किये  गये  खर्चे  को  हम  बर्दास्त

 करते  जहां  तक  अपराध  शाखा  (  क्राइम  ब्लास्ट  )  का  सम्बन्ध  -
 यह  राज्य  सरकारों  की

 जिम्मेदारी  क्योंकि  इन  सारी  चीजों  पर  भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अम्तगंत  विचार  किया

 जायेगा  ।  यह  रेलवे  प्रशासन  के  कार्थेक्षेत्र  के  अन्तर्गत  नहीं  जाता  ।
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 Shri  Satya  Narayan  Singh  Whether  itis  a  fact  that  instead  of  giving  incentives  to

 the  workers,  who  give  information  about  thefts.  the  rsons  wh  destroy  the  property
 and  make  away  with  them  are  piven  protection  and  walk  y  are  promoted  by  the  officers

 inspite  of  repeated  complaints  made  against  them  ?

 श्री  चे ०  go  पुनाचा  :  ऐसी  बातें  मेरे  ध्यान  में  नहीं  आयी  यदि  माननीय  सदस्य  के

 पास  कोई  विशेष  जानकारी  है  तो  मैं  उसे  प्राप्त  कर  बहुत  खुद  होऊंगा  |

 Shri  Sheo  Narain  :  I  would  like  to  kaow  from  the  hon.  Railway  Minister  whether

 the  crimes  have  increased  or  decreased,  and  since  when  these  have  increased  what  is  the

 Strength  of  police  ?  I  want  10  cite  an  example  that  "last  time  when  J  travelled  I  got  down

 at  Basti  Station  at2  A.M.  There  saw  that  both  T.  T.  Babu  ‘and  the  policeman  were

 harrassing  a  travellzr  from  Bombay  when  I  intervened  they  became  very  angry.  I  want  to

 say  (hat  there  is  no  body  to  check  all  these  things  in  Railway  Department.

 श्री  चे०  go  पुनाचा  :  a  विश्वास है  कि  मेरे  माननीय  मित्र  आवश्यक  कार्यवाही  के

 लिए  इस  बात  को  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  ध्यान  में  लाये  होंगे  ।

 Shri  Sheo  Narain!  Please  let'  me  know  whetber  the  crime  has  increased  or

 decreased ?

 थमी  एस०  कन्डप्पन  :  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  यह सच  है  कि  रेलवे  संरक्षण
 बल  कें

 प्रारम्भ  से  ही  रेलवे  में  चोरी  के  मामले  बढ़  गये  हैं  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  कया  यह  सच

 नहीं  है  कि  रेलवे  संरक्षण  बल  के  चालू  होने  के  पश्चात्‌  राज्य  सरकारों  ने  रेलवे  की  इस  समस्या

 को  सुलझाने  के  बारे  में  अनी  पहल  कदमी  खो  दी  क्योंकि  वे  सोचते  हैं  कि  यह  केन्द्रीय  सर

 कार  का  उत्तरदायित्व  है  क्योंकि  उनके  पास  अपना  संरक्षण  बल  है  ।  विगत  अनुभव  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  तीसरी  बात  मैं  ag  जानना  चाहूँगा  ।  क्या  सरकार  का  इसमें  अन्तर्निहित  खर्चे  को

 हन  करते  हुए  पूरे  मामले  पर  विचार  करने  तथा  उत्तरदायित्वों  को  सम्पुरां  रूप  से  राज्यों  को

 सौंपने  का  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  चे०  सु०  पुनाचा  :  sea  के  आख़िरी  भाग  का  उत्तर  देते  हुए  मेरा  यह  कहता  है  कि

 हमारी  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  शास्ति लाल  दाहे  उसके

 पति  वे  इस  मामले  पर  विचार  कर  रहे  हैं  और  आशा  कि  उनकी  रिपोर्टे  15  सितम्बर

 तक  प्राप्त  हो  उस  रिपोर्ट  के  मिलर  जाने  पर  सिफारिशों  पर  समुचित  विचार  करते  हुए

 आवश्यक  कर्दम  उठाये  जायेंगे  |

 जहां  तक  रेलवे  संरक्षण  बल  तथा  सरकारी  रेलवे  पुलिस  का  सम्बन्ध  मैं  कहूँगा  कि

 सरकारी  रेलवे  पुलिस  ने  अपने  उत्तरदायित्व  को  कभी  भी  अश्वीकार  नहीं  किया  है  केवल  इसलिये

 कि  रेलवे  संरक्षण  बल  अस्तित्व  में  आ  गया  रेलवे  संरक्षण  बल  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  करने  के

 लिए  तथा  अन्य  कुछ  विशेष  कार्यों  को  करने  के  लिए  रेलवे  की  एक  निगरानी  करने  वाली  संस्था

 सरकारी  रेलवे  पुलिस  ने  अपने  को  अपनी  जिम्मेवारियों  से  विमुक्त  नहीं  किया  है  ।  लेकिन

 तथ्य  यह  है  कि  रेलवे  संरक्षण  बल  के  बिना  चोरी  तथा  wea  ऐसे  ही  मामलों  में  और  अधिक

 वृद्धि  हो  गई  होती  ।
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 sit  एस०  कण्डप्पन  :  मेरा  wat  यह  कि  क्या  चोरी  तथा  अन्य  मामलों  में  रेलवे

 संरक्षण  बल  स्थापित  होने  के  बाद  कोई  वृद्धि  हुई  है  ?

 श्री  चे०  मु०  पूनिया  :  जट्टां  तक  रेलवे  सम्पत्ति  की  चोरी  तथा  अन्य  अपराधों  के  मामलों

 का  सम्बन्ध  है  इनमें  सामान्य  वृद्धि  हुई  है  ।

 Shri  Ram  Shekhar  Prasad  Singh  I  want  to  know  from  the  hon.  Minister  that
 amount  of  thefts  taken  place  during  the  last  one  year  and  in  which  State it  was  the
 maximum

 Shri  Atal  Bibari  Vajpayee  :  In  Bihar.

 क
 at  चे०  मु०  पूनिया  :  मैं  अलग  अंग  आंकड़े  नहीं  बता  सकता  ह  ,  लेकिन  मैं  अखिल

 भारतीय  आँकड़े  बताने  में  समर्थ  हूँ  ।

 झ्ध्यकन  महोदय  :  डा०  रानेन  सेन  |

 डा०  रीमेक  सेन  :  यह  पता  चला  है  कि  रेलवे  कर्मचारियों  का  एक  वर्ग  भी  चोरी  के

 इन  मामलों  में  शामिल  कम  से  कप्  इन  चोरी  आई  के  मामलों  में  सांठ-गांठ  अवद्य  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  रेलवे  अधिकारियों  को  उन  वस्तुओं  माल  को

 जिनकी  रेलगाड़ियों  से  चोरी  हो  जाती  बदलने  में  लम्बा  समय  क्यों  लगता  है  ?  रेलवे  संरक्षण

 बल  की  लापरवाही  के  कारण  यात्रा  करने  घाले  लोगों  को  क्यों  द्यूत  किया  जाय  ?

 aly  चे ०  मु०  पुमाचा  :  यह  बात  सच  है  कि  चोरी  आदि  के  इन  मामलों  में  रेलवे  के  कुछ

 कमेंट्री  भी  शामिल  हैं  ।  जो  आंकड़े  मेरे  पास  हैं  उनके  अनुसार  पिछले  तीन  महिनों  के  दौरान

 नये  अधिनियम  को  लागू  करने  के  परमाणु  हिरासत  में  लिये  गये  1980  व्यक्तियों  में  से  344
 ~

 रेलवे  कर्मचारी  थे  और  38  रेलवे  संरक्षण  बन  के  कर्मचारी  Ae  व्यवघान  )  ।  रेलवे

 कमेंचा  रियों  के  चोरी  आदि  के  मामलों  में  शामिल  होने  को  रखने  के  लिए  सभी  सम्भव

 प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  चोरी  किये  गये  मान  के  स्थान  पर  बदले  में  माल  देने  का  सम्बन्ध  ज्योंही

 चोरी  होती  है  हम  उसके  बदले  में  माल  देने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  करते  हैं  लेकिन  कमी  कती

 ह  व्यवहारिक  रूप  से  कठिन  हो  जाता  है  जब  कि  चलती  गाडियों  में  लगातार  चोरियां  होती

 विशेषकर  (  व्यवधान  )  |

 डा०  रानौत  सेन  :  बिजली  के  बल्बों  को  बदलना  बड़ा  कठिन  है  ।

 थ्री  नाथपाई  :  उन  300  रेलवे  कर्मचारियों  में  से  रेलवे  बोर्ड  के  कितने  कर्मचारी  हैं  ?

 (  व्यवधान  ।

 श्री
 चे०मु०  पूनिया  :  कोई  भी  नहीं  |

 श्री  नाथ पाई  :  कृपया  इंस  बात  को  स्पष्ट  कीजिए  कि  रेलवे  बोर्ड  के  कितने  कमेंचारी  इन
 मामलों  में  शामिल  हैं  ?
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 शनी  बने  Jo  पुनाचा  :  खड़े  हुए ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  इसका  उत्तर  देने  की  आवश्यकता  नहीं  ।

 श्री  सोनावने  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  रेलवे  सम्पत्ति  (  अवध  अधिकार  )  ar fey

 नियम  लागू  करने  के परचात्‌  रेलवे  पुलिस  अथवा  रेलवे  संरक्षण  बल  ने
 स्वप्न  रण  से  रेलवे

 वर्कशाप  के  द्वितीय  श्रेणी  अथवा  चतुधं  श्रेणी  के  संदिग्ध  कर्मचारियों  अथवा  अधिकारियों  की

 खोज  की  जो  इस  प्रकार  के  मामलों  में  pated  हैं  ।

 श्री  चे०  qo  पूनिया  :  जी  कई  मामलों  की  खोज  की  है  ।

 Shri  Rabi  Ray  :  Mr,  Speaker,  you  know  that  Shri  Upadhaya  was  murdered  while
 he  was  travelling  by  rail.  Our  hon,  Member  from  Mysare  Shri  Dassppa  has  stated
 that  last  month  while  he  was  travelling  by  rail  w'th  his  younger  daughter,  his  goods
 worth  Rs.  stollen.  May  know  whether  any  memorandum  has  been  received
 from  him,  and  if  so,  what  action  has  been  taken  in  that  regard  ?

 श्री  चे०  मु०  पूनिया  :  हमें  इस  सम्बन्ध  में  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई है  तथा  इस  मामले

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  और  सरकारी  रेलवे  पुलिस  इसकी  जांच  कर  रही  है  ।

 Shri  Sitaram  Kesri  :  Barauni  station  is  स  important  junction  in  my  State,  where
 thousands  of  passengers  daily  come  and  go.  There  are  two  types  of  ccllies—one  ‘approved
 and  the  other  unapproved.  These  unapproved  coolies  are  also  allowed  in  the  platform.
 May  I  know  whether  the  hon.  Minister  is  aware  that  these  unapproved  coolies  steal

 goods  from  the  Barauni  Station  85  aresult  10  to  15  passengers  are  deprived’ of  their

 goods  daily.  In  this  connection  a  great  movement  has  also  been  started  there.  Have  you
 received  any  memorandum  ?  May  I  know  whether  any  schemehas  been.  formulated  to
 prevent  those  unapproved  coolies  from  going  on  the  platform,  for  increasing  the  number
 of  coolies  and

 reducing
 cases  of  crimes  or  whether  any  action  has  been  taken

 थ्री  पे०  go  पूनिया
 :
 माल  को  उतारने  व  चंढ़ाने  के  लिए  अनधिकृत  व्यक्तियों  के  रेलवे

 प्लेटफा मं  और  उसके  आसपास  आने  के  सम्बन्ध  में  कड़ी  निगरानी  रखने  के  बारे  में  सम्बन्धित

 रेलवे  को  अनुदेश  दे  दिये  गये  हैं  ।  उनको  रेलवे  स्टेशन  के  आसपास  आने  की  अनुमति  नहीं  दी

 जा  रही  है  ।  gh  विश्वास  है  कि  सम्बन्धित  रेलवे  ने  आवश्यक  कार्यवाही  कर  ली  होगी  |

 श्री
 लोबो

 प्रभु
 :

 रेलवे  की  थे  चोरियां रेन  के  रेलवे  लाइनों  तथा  माल  गोदामों

 में  होती  है  ।  इन  तीनों  अनुभागों  के  लिए  कार्यमारी  है  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  यद्यपि  पुलिस  की

 जिम्मेवारी  है  लेकिन  यह  जिम्मेवारी  गौंड  है  और  सम्बन्धित  कार्यमारियों  के  जिम्मेदारी  के  बाद

 की  चीज  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  ने  विचार  किया  है  कि  इन  तीन  अनुभागों  की  निगरानी  और

 पहरे  से  सम्बन्धित  अधिकारियों  से  स्पष्टीकरण  क्यों  नहीं  मांगा  प्रकार  स्पष्टीकरण

 मांगने  की  व्यवस्था  कयों  नहीं  की  गई  है  कि  क्या  उन्होंने  आवश्यक  सावघानी  बरती  थी  तथा  कहां

 उनसे  चूक  हुई  ?  जब  तक  यह  नहीं  किया  जब  तक  उन  अधिकारियों  पर  जिम्मेदारी

 नियत  नहीं  की  जाती  मै  सोचता  हूँ  चोरी  घटेगी  नहीं
 ।

 श्री  चे०  मु०  पूनिया  :  अधिकतर  चोरियां  ast  में  होती  यार्ड  का  क्षेत्र  बहुत  बड़ा

 और  वह  जंगले  से  सुरक्षित  वहां  सशस्त्र  सिपाह  गर्त  लगाते  हैं  तथा  पुलिस  के  कुत्ते  भी
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 रात  को  चक्कर  लगाते  हैं  ।  इत  प्रकार  के  प्रबन्ध  से  अच्छे  परिणाम  निकले  काय  मारी

 अधिकारी  इन  चोरी  के  मामलों  के  लिए  उत्तरदायी  हैं  लेकिन  माननीय  सदस्य  इस  बात  को

 महसुस  करेंगे  कि  रेलवे  का  काम  चौबीसों  चलता  है  और  वहां  काम  करने  वाला  एक  ही

 अधिकारी  नहीं  होता  बल्कि  तीन  या  चार  अधिकारी  बारी बार  काम  करते  इस  हालत  में

 किस  पर  उत्तरदायित्व  डाला  जाय  ?  यह  काम  इतना  आसान  नहीं  हैं  जितना  माननीय  सदस्य

 समान रहे  हैं  ।

 थी  हेम  बरुआ  :  मैं  कुछ  जानकारी  प्राप्त  करना  चाहता  अपने  श्री

 अनन्त शय नम  आय  गार  ने  एक  बार  सभा  में  कहा  था  किसने  उनकी  आम  की  दो

 ए पेटियां  भेजी  वह  पेटियां  तो  बिल्कुल  ठीक  थीं  किन्तु  उनके  अन्दर  एक  भी  ह  alt  नहीं  था  क्या

 आपके  काय  काल  के  दौरान  किसी  प्रकार  सुधार  हुआ  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  श्री  हेम  बरूआ  से  निवेदन  करता  हूं  कि  थे  मुरे  एक  आम  पेटी

 भेजें  जिससे  में  उसके  बारे  में  सूचना  दे  सक ू।

 Shri  Shiy  Charan  Lal  :  Whether  it  is  a  fact  that  the  eases  ef  theft  daily  occur  in  the

 passenger  train  ‘which  runs  between  Delhi  and  Farookhabad  and  the  passengers  are

 looted  in  the  brood  day  light  and  the  guard  or  the'saleguard  party  does  not  accompany  the
 train  ?  If  so,  what  steps  the  Governinent  have  taken  to  prevent  all  such  incidents  ?

 श्री  बचे  मु»  पूनिया  :  इस  क्षत्र  में  तथा  अन्य  दूसरे  कुख्यात  क्षेत्रों  में  चोरी  के  ऐसे  मामले

 बढ़  रहे  हैं  और  राज्य  सरकारें  चलती  में  हृथियारों  से  सुसज्जित  रक्षकों  की  व्यवस्था

 करने  के  बारे  में  हाल  ही  में  सहमत  हो  गयी  हैं
 ।

 Dr.  1.  Ahmad  :  Chichari  and  Choudhury  Bandh  are  two  stations  which  fall  between

 Hazaribagh  Road  and  Parasa  Nath  Stations.  At  these  two  stations  the  wagons  are

 stopped  and  the  bags  of  rice  and  other  goods  are  taken  out  from  them.  Once  Batas’
 shoes  wece  taken  out  and  afterwards  Cthose  Shoes  were  sold  inthe  Markets.  To  stop
 these  cases  of  thefts  whether  any  special  atrangements  have  been  made  by  the
 Government  ?

 Shri  Shri  Chand  Goya!:  The  hon.  Minister  has  stated  that  some  Chief  Ministers
 have  shown  their  inability  to  check  there  thefts,and  that  they  would  not  be  able  to  give  full

 cooperation  for  preventing  such  theft  cases  until  they  get  financial  assistance  from  the
 Centre.  I  want  ta  Know  that  last  year  due  tosuch  cases  of  thefts  if  railway  property
 and  also  the  theft  of  the  other  goods  which  the  railway  transports.  The  railway  have  lost
 the  faith  of  the  public  and  is  running  in  losses,  then  Keeping  all  this  in  view  whether  the
 Government  would  give  assistance  to  these  States  so  that  they  may  be  able  to  give  full

 cooperation  to  prevent  this  loss  and  the  theft  of  the  railway  property  ?

 शी  चे०  उच्च्  यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 भ्रध्यक्ष  सहोदय  :  अगला  संख्या  334,

 Sbri  Hukam  Chand  Kachwai:  Alongwith  this.Q:  No.  335  and  341  may  also  be
 teken.
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  -  5  का  उत्तर  संख्या  334  के  साथ  ही  दिया  जाय ।

 किन्तु  sea  संख्या  341  इससे  faa  है  ।  प्रश्नों  के  दो  वर्गों  के  बीच  तीन  साल  का  अ्रन्तर  है  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  रोक  लिया  गया  भारतीय  साल  तथा  उपकरण

 +

 334  श्री  यशपाल  fag  :

 श्री  arg  राव  पटेल  :

 थी  निहाल  सिंह  :

 बया  घाशिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1965  के  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  हुए  संघर्ष के

 दौरान  पाकिस्तान  द्वारा  पकड़े  गये  माल  और  अन्य  उपकरण  अभी  तक  पाकिस्तान  के  कब्जे

 में

 यदि  तो  बह  सामान  बया  है  और  उसका  मुल्य  कितना है
 :  और

 इसे  वापस  लेने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 घाशिज्य  मंत्री  दिनेश  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  श्रेणीकरण  के

 लगभग  70  लाख  रुपये  के  माल  के  सिवाय  जिसे  पाकिस्तान  ने  छोड़  दिया  है  और  दो  जहाजों

 के  बदले  में  at  were  छोड़  दिये  गये  है  ।

 एक  विवरण  तमा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 संघर्ष  के  समय  दोनों  सरकारों  द्वारा  जब्त  की  गयी  माल

 आदि  को  वापस  करने  के  सम्पूर्ण  मामले  पर  विचार  करने  के  लड़ाई  को  समाप्ति  के  बाद

 से  ही  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  किय  शय  सभी  प्रयत्न  अब  तक  अनुकूल  प्रतिक्रिया  उत्पन्न

 करने में  असफल  रहे ंहैं  फिर  भी  इस  दिशा में  प्रयत्न  जारी हैं  ।

 घिरा

 31  1968  तक  भारतीय  राष्ट्रिक ों  तथा  फर्मों  से  प्राप्त  दावों  के  श्रीचंदन-पत्रों  ते

 संकलित  दावों  का  संक्षेप  |

 दाने का  स्वरूप

 तटस्थ  तथा  पाकिस्तानी  जहाजों  से  करांची  पर  उतारा

 गया  माल  4,73,08,199

 पाकिस्तान  में  भारतीय  कम  जो  उस  सरकार

 नेवेली हें  38  ,29,1  3,725

 पाकिस्तान  के  राज्य-क्षत्र  में  भारतीय  बैकों  की

 परिसम्पत्तियों  8,23,39,325
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 4  पाकिस्तान  में  ब्यविंतयों  तथा  फर्मों  पर

 वाणिज्यिक  दावे  2,10,66,420

 पाकिस्तानी  कम्पनियों  में  भारतीय  शेअर  2,01,02  716

 भविष्यनिधि  तथा  आनुतोषिक  के  लिये  पाकिस्तान

 स्थित  नियोजकों  पर  भारतीय  राष्ट्रिक ों  के  दाने

 स्तान  द्वारा  रोक  दिये  43,46,701

 भारत  को  चाय  जो  पाकिस्तान  सरकार  ने  प०  बंगाल  तथा

 भाता  के  मध्य  मार्ग  में  जब्त  की  ।  2,14,80,799

 भारत  का  पटसन  माल  जो  पाकिस्तान  सरकार  A  पं०

 बंगाल  तथा  आसाम  के  मध्य  मार्ग  में  जब्त  किया  ।  2,26,1  5,336

 भारत  के  मोटर  साइड

 पेड  स्टीमर  आदि

 10  मरत  का  माल  जो  पाकिस्तान  सरकार  ने  पर  बंगाल

 तथा  आसाम  के  मध्य  मार्ग  में  जब्त  किया  ।  4,00,13,810

 11  भारत  को  पाकिस्तान  से  अचल  सम्पत्ति  जो  पाकिस्तान

 सरकार ने  ने  ली  10,28,41,050

 12  भारतीय  राष्ट्रिक ों  से  उनके  पाकिस्तान  से  लौटते

 समय  पाकिस्तान  ors  द्वारा  ले  ली  गयी  चल

 सम्पत्ति |  2,74,060

 योग

 भारत-पाकिस्तान  संधि  के  दौरान  पाकिस्तान  ate  भारत  द्वारा  पकड़े  गये

 मालवाहक  जहाज़

 %335  थी  वे खी शंकर  शर्मा  :  क्या  बाशी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 1965  भारत-पाकिस्तान  संघर्ष  के  दौरान  भारत  झर  पाकिस्तान  द्वारा  क्रमश

 पकड़े  गये  कौर  रोके  गये  भारवाहक  जहाजों  की  संख्या  और  मूल्य  बया  बया  हैं  :

 क्या  ताशकन्द  घोषणा  पर  हस्ताक्षर  हो  जाने  के  पश्चात्‌  area  और  पाकिस्तान

 ने  उनमें  से  कुछ  जहाज  एक-दूसरे  को  लौटाये  हैं  :  और

 यदि  तो  कितने-किसने  जहाज़  लौटाये  गये  हैं
 anes

 उनका  मुल्य  कितना  था  ?
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 विशिष्ट  मंत्री  दिनेश  1965  के  संघर्ष  के  दौरान  लगभग  807

 करोड़  रु०  सुनय  के  186  भारतीय  जहाज  तथा  लगभग  1°70  करोड़  रु०  मुल्य  के  4  पाकिस्तानी

 जहाज  उमदा  पाकिस्तान  एवं  भारत  की  सरकारों  द्वारा  पकड़े  गये  थे  ।

 तथा  ताशकंद  घोषणा  पर  हस्ताक्षर  होने  के  बाद  1°26  करोड़  Go  मुल्य

 के  दो
 पाकिस्तानी  जहाजों  का  1'34  करोड़  रु०  मूल्य  के  दो  भारतीय  जहाजों  के

 बदले

 पारस्परिक  आधार  पर  आदान-प्रदान  किया  गया  |

 Shri  Yashpal  Singh  :  It  seems  from  the  statement  that  they  are  in  possession  of

 our  properties  worth  nore  than  one  hundred  crore  rupees;  I  want  to  know  from  the
 Government  what  concreate  steps  have  been  taken  by  them  besides  writ'ng  Jetters  or  sen-

 ding  Protest  Notes,  so  that  we  may  get  our  goods  back  ?  Besides  Protest  Notes,  what

 other  measures  are  contemplated  by  the  Government  ?  Why  the  scheme  has  failed  and

 why  the  measures,  which  have  proved  futile,  are  being  applied  again  and  again  ?

 Sbri  Dinesh  Singh  :  We  have  to  apply  those  metheds  which  are  used  for  setting  (be

 disputes  between  the  two  countrics,  although  these  may  be  old  methods  and  might  not
 have  proved  successful  on  certain  occassions.  We  sent  them  Protest  Notes  and  wherever
 we  got  the  chance  we,  talked  with  them  and  tried  to  solve  problem,

 Shri  Yashpa)  Siogh  :  I  want  to  koow  how  much  goods  we  seized  during  the  1&  days
 conflict  between  India  and  Pakistan  and  how  much  has  been  returned  by  us  and  what  is
 the  remainder

 Shri  Dinesh  Singh  I  have  already  given  full  information  regarding  the  cargoes  we

 seized  and  returned  to  them  and  1  have  already  stated  their  value.

 tt  बाबूराव  पटेल  :  इन  दो  देशों  के  बीच  की  इस  लूटपाट  में  अन्तर  कितना  है  ?  माल

 पकड़ने  के  इस  सिलसिले  में  अन्तर  हमारे  पक्ष  में  हैं  अथवा  पकिस्तान  के  पक्ष  में  ?  हमने  100

 करोड़  रुपये  से  अधिक  का  माल  खो  दिया  है  और  हमें  निकट  भविष्य  में  इसके  मिलने  की  आशा

 नहीं  है  ।  सरकार  पाकिस्तान  के  सामने  कब  तक  मुन्ना  चाहती  है  और  अन्य  तरीकों  से  कब

 कक  अपने  माल  के  दावों  को  आगे  प्रस्तुत  करना  नहीं  चाहती  है  ?

 जब  तक  वे  शाक्ति  में  हैं  ।

 श्री  दिनेश  साहू  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  इस  समय  पाकिस्तान  और  भारत  के

 बीच  कोई  व्यापार  नही ंहै  ..

 श्री  नाथ  उन्होंने  लूटपाट  के  बारे  में  पूछा  उन्होंने  लूटपाट  के  अस्तर  के  बारे
 में  पुट्ठा  थां ।

 श्री  दिनेश  सिह  :
 मैंने  लूटपाट  का  कोई  अभिलेख  नहीं  रखा  है

 |

 Shri  Nihal  Singh;  Whether  the  non-return  of  goods  cannot  be  construed  violation
 of  Tashkent  Agreement 7  Ifso,  whether  the  bon.  Misister  will  bring  this  thing  to  the
 notice  of  those  under  whose  auspicious  that  Agreement  was  signed  ?

 Shri  Dinesh  Singh  :  This  has  been  discussed in  this  House  many  times  that  accor-
 ding  to  Tashkent  declaration  they  should  return  our  goods,  So  far  as  bringing  this  to  the
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 उत्तर

 notice  of  others  is  concerned,  the  hon.  Member  knows  that  we  have  discussed  this  matter

 outside  also,  besides  the  discussions  held  in  this  House.  I  would  like  to  say  one  thing
 that  in  all  such  matters  we  should  not  depend  upon  others  and  should  settle  such

 things
 ourselves,

 Shri  Beni  Shanker  Sharma  :  Just  now  the  hon.  Minister  has  stated  in  the  reply  to

 our  question  that  Pakistan  released  our  two  ships  on  reciprocal]  basis  and  we  also  released

 their  two  ships,  wantto  know  whether  the  810  -4ts  which  go  from  West  Bengal  to  Assam

 Whether  Pakistan  has  released and  in  which  jute  is  sent  are  in  possession  ~f  Pakistan.

 any  flatboat  or  not  ?  I  want  to  ask  one  more  question.  You  recently  want  to-Russia.

 Russia  had  a  big  hand  in  the  Tashkent  Agreement,  whether  you  put  forward  all  these

 matters  before  the  Russian  Prime  Minister  and  whether  you  told  him  that  according  to

 Tashkent  Agreement  they  should  press  Pakistan  and  should  endeavour  to  make  Pakistan
 teturn  our  goods  and  other  things  in  lieu  of  cur  unilateral  release  of  her
 goods  ?

 Shri  Dinesh  Singh  :  We  have  not  released  the  flat  of  Pakistan  which  we  seized.

 Anhon.  Member  :  How  many  flatboats  were  seized  ?

 Shri  Dinesh  Singh  The  hon.  Member  has  not  heard  me,  have  categorically  told

 that  we  have  not  released  the  flat  boats  which
 seized  byus.  They  had

 seized  74  flatboats.

 S+ri  Hukam  Chand  Kachwai  Why  did  you  seize  that  flat  boat  2  May  I  know
 whether  you  seized  that  flatboat  by  mistake  ?

 ‘Shri  Dinesh  Singh:  So  far’as  bringing  this  matter  to  the  notice  of  05818 15 &0पाएडा - 15  concer-
 ned  we  have  told  them  about  it.

 शी सती  सुशीला  रोहतगी  :  यह  देखते  हुए  कि  पाकिस्तान  से  अपनी  सम्पत्ति  को  छुड़ाने

 के  लिये  अब  तक  के  हमारे  प्रयत्न  असफल  रहे  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  की  ओर  से

 कोई  अच्छी  प्रतिक्रिया  नहीं  हुई  है  और  यह  भी  देखते  हुए  कि  पाकिस्तान  ने  अभी  तक  350

 करोड़  रुपये  के  मूल्य  का  जो  हमारा  क््णण  देना  उसे  भी  नहीं  चुकाया  है  और  अब  यह

 बिलकुल  स्पष्ट  हो  चुका  है  कि  पाकिस्तान  के  साथ  बातचीत  द्वारा  शान्तिपूर्ण  ढंग  से  समस्या

 को  हल  करने  की  हमारी  भाषा  का  उस  पर  कोई  असर  नहीं  हो  रहा  मैं  मंत्री  से
 =

 पूछना  चाहती  हूं  क्या  वे  अपनी  भाषा  के  स्वर को  तथा  सरकार  स्वर  को  बदलने  के  लिये

 तैयार हैं  तथा  क्या  वे  व्यवहारिक  हड़  आग्रह  के  रवैये  को  अपनाने  के  लिए  तैयार हैं  ताकि

 पाकिस्तान  अधिक  अनुकूल  ढंग  से  व्यवहार  करे  क्योंकि  हमारी  दृष्टि  में  अब  तक  उसकी

 क्रिया  प्रतिकूल  हो  रही  है  ?

 श्री  विनेश सिंह  :  सभा  इस  बात  को  जानती  है  कि  पाकिस्तान  के  सम्बन्ध  में  हमारे

 कई  स्वर  थे  जिसके  परिणामस्वरूप  युद्ध  को  जन्म  मिला  ।  किन्तु  मैं  अभी  maha  सदस्यों

 से  निवेदन  करता  हूं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  के  साथ  बर्ताव  करने  का  शान्तिपूर्ण  बातचीत  के

 अतिरिक्त  दूसरा  कोई  उपाय  महीं  है  ।

 श्री  बलराज  मधघोक्त  :  मंत्री  महोदय  ने  सभा  के  सामने  एक  विस्तृत  विवर

 जिससे यह  मालूम  पड़ता है  कि  पाकिस्तान ने  लगभग  101  करोड़  रुपये  के  हमारे  भाल  तथा

 वस्तुओं  को  जब्त  कर  रखा  है  ।  उन्होंने  इस  सभा  में  पहले  हमें
 यह  पी  बताया  था  कि
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 हमरे  पास  पाकिस्तान  का  जो  है  वह  कुछ  ही  करोड़  रुपये  का  है  ।  इस  बात  को  देखते

 हुए  कि  सरक  र  पाकिस्तान  के  साथ  पारस्परिक  आधार  पर  आदान-प्रदान  करने  के  बारे  में

 बातचीत  कर  रही  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारी  सरकार  ने  पाकिस्तान  की  चुनौती  का

 सामना  करने  के  लिये  इस  मामले  में  क्या  कुछ  कार्य  किया  है  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  पाकिस्तान

 के  जो  नागरिक  यहां  काम  कर  रहे  हैं  क्या  उनके  पास  देयर  अथवा  क्या  यहां  पाकिस्तान  का

 कुछ  और  माल  जिसको  अभी  जब्त  नहीं  किया  गया  किन्तु  जिसको  पारस्परिक  आधार

 qt  जब्त  किया  जाना  चाहिये  ?

 हमारे  राष्ट्रपति  की  रूस  की  यात्रा  के  पश्चात  जो  संयुक्त  विज्ञप्ति  जारी  की  गईं

 उसमें  यह  कहा  गया  है  कि  भारत  और  पाकिस्तान  द्वारा  अपनी  समस्याओं  को  शान्तिपूर्ण  ढंग

 से  हल  करने  के  लिए  उनके  द्वारा  जो  पारस्परिक  प्रयत्न  किये  जा  रहे  उनकी  रूस  सरकार

 सराहना  करती  है  ।  बया  ये  पारस्परिक  प्रयत्न  हैं  ?  क्या  पाकिस्तान  द्वारा  किसी  मी  मामले  को

 शान्ति पु रां  ढंग  से  हल  करने  के  लिए  कोई  प्रयत्न  किये  गये  हैं  ?  केवल  हम  ही  एक तरके  प्रयत्न

 कर  रहे  हैं  और  पाकिस्तान  केवल  सख्ती  से  व्यवहार  कर  रहा  है  और  उसने  हमारी  सारी  सम्पत्ति

 जब्त  करली  इस  बात  को  देखते  हुए  मैं  जानना  चाहता  हूँ  बया  यह  कहना  भारत  सरकार

 का  कत्तव्य  नहीं  है  कि  विज्ञप्ति  में  इस  प्रकार  की  भाषा  का  प्रयोग  नहीं  जाना  चाहिये

 क्या  हमारी  सरकार  अब  भी  रूस  को  बतायेगी  फि  उनको  ऐसी  भाषा  का  प्रयोग  नहीं

 करना  क्योंकि  कोई  भी  पारस्परिक  प्रयत्न  नहीं  किये  जा  रहे  हैं  तथा  जो  भी  प्रयत्न  किये

 जा  रहे  वे  केवल  हमारी  ओर  से  ही  किये  जा  रहे  हैं  तथा  पाकिस्तान  की  ओर  से  समझौते

 के
 कोई

 प्रयत्न  नहीं  किये  जा  रहे  हैं  ?

 छी  दिनेश  सिह  जहां  तक  पारस्परिक  आधार  पर  आदान-प्रदान  का  सम्बन्ध  है  सभा

 इस  बात  को  जानती  है  कि  युद्ध  के  बाद  हमने  तब  नागरिकों  की  सम्पत्ति  को  जब्त

 किया  जब  उन्होंने  भारतीय  नागरिकों  की  सम्पत्ति  को  जब्त  किया  और  यह  पारस्परिक

 आधार  पर  किया  गया  कार्य  था  ।  हमने  पाकिस्तानी  नागरिकों  की  सम्पत्ति  को  अभि निधि यत

 किया  और  उस  सम्पत्ति  को  जब्त  कर  लिया  जो  पाकिस्तानी  नागरिकों  की  सिद्ध  की  जा  सकती

 थी  ।  इसमें  बड़ा  अन्तर  है  क्योंकि  ag  स्पष्ट  है  कि  हमारे  नागरिकों  की  पाकिस्तान  में  अधिक

 सम्पत्ति  है  और  पाकिस्तानी  नागरिकों  की  अपेक्षाकृत  भारत  में  कम  सम्पत्ति  इसीलिये  यह

 असन्तुलन  है

 जहाँ  तक  रूस  को  सुचित  करने  का  प्रइन  जैसा  मैंने  हमने  रूम  को  यह  बताने  के

 लिए  हर  सम्मव  अवसर  का  लाभ  उठाया  है  कि  हमने  ताशकन्द  घोषणा  को  कार्य  स्थित  करने

 के  लिये  हर  सम्भव  प्रयत्न  ५  थे  किन्तु  पाकिस्तान  की  ओर  से  कोई  अनुकूल  प्रतिक्रिया  नहीं

 हुई  है  ।

 श्री  बलराज  सवाल  :.  उन्होंने  मेरे  ser  का  उत्तर  नहीं  दिया  उस  विज्ञप्ति  जो

 हमारे  राष्ट्रपति  की  रूस  यात्रा  के  बाद  जारी  की  गयी  रूस  वालों  ने  यह  कहा  है  कि

 स्तान  तथा  भारत  द्वारा  समझौते  के  लिए  पारस्परिक  प्रयत्न  किये  जा  रहे  क्या  हमारी
 कार  रूस  सरकार  को  बतायेगी  कि  कोई  पारस्परिक  प्रयत्न  नहीं  किये  जा  रहे  हैं  ?

 केवल  भारत
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 की  ओर  से  ही  ऐसे  प्रयत्न  अवश्य  किये  जा  रहे  हैं  पाकिस्तान  की  ओर  से  कोई  भी
 ऐसे

 प्रयत्न  नहीं  किये  जा  रहे  ?  व्या  मंत्री  महोदय  ने  इस  बात  की  ओर  रूस  सरकार  का  ध्यान

 दिलाया है  ?

 श्री  fata  सिह  :  जैसा  मैंने  कहा  जो  कुछ  रूस  के  लोग  कहते  हैं  उस  पर  हमारा

 तरण  नहीं  है  ।

 थी  लीलाधर  कट को  :  विवरण  से  यह  पता  चलता  है  कि  एणाकिस्तान  द्वारा  हमारे

 जहानों  से  पटसन  तथा  अन्य  वस्तुएਂ  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  जब्त  की  गयी  इस  माल  का

 बया  उनको  बेचा  गया  है  अथवा  ने  नष्ट  हो  गयी  हैं  ?  पाकिस्तान  द्वारा  जब्त  किये  गये

 माल
 का  क्या  हुआ  ?  कीमत  के  अलावा  माल  का  वास्तव  में  क्या  हुआ  ?

 दिनेश  सिह  हमने  सुना  है  कि  पाकिस्तान  पकड़े  हुए  माल  में  से  कुछ  माल  को

 जो  कि  भारतीय  नागरिकों  का  बेचता  जा  रहा  है  और  हमने  एक  कड़ा  बीरो-पत्र  भेजा  है

 कि  अन्तर्राष्ट्रीय  परम्परा  को  देखते  हुए  उन्हें  उस  माल  को  नहीं  बेचना  चाहिये  क्योंकि  वह

 भारतीय  नागरिकों  का  है  ।

 श्री  नाथ  पाई  :  वास्तव  में  सरकार  की  यह  बात  बहुत  संतोषप्रद  तथा  नई  शक्ति  प्रदान

 करने  बाली  थी  कि  हमें  अपने  अधिकारों  की  वेध  रक्षा  करने  के  लिये  अपने  पांव  पर  खड़े  होना

 लिखा  है  :
 चाहिये  ।  क्या  मैं  ताशकन्द  घोषणा  के  अनुच्छेद  8  को  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ  यह  भी

 लड़ाई  के  दौरान  एक  दूसरे  द्वारा  एक-दूसरे  की  जब्त  की  गई

 सम्पत्ति  को  लौटाने  के  बारे  में  चर्चा  करने  को  सहमत  हो  गये  हैं  1.0

 मंत्री  महोदय  ने  हमें  पाकिस्तान  को  दिये  गये  विरोध-पत्रों  की  निःसारता  तथा  सोवियत

 संघ  के  पास  इस  मामले  को  ले  जाने  की  निस्सारता  तथा  असंगतता  के  बारे  में  भी  बताया  है  ।

 इसके  प्रकाश  में  तथा  पाकिस्तान  के  अन्तर्राष्ट्रीय  जलदस्युता  के  प्रकाश  सरकार  इस

 मामले  को  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  ले  जाने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  क्योंकि  इस  मामले

 थें  एक  बड़े  परिमाप  में  भारतीय  माल  का  प्रप्त  भी  अन्त ग्रस्त  है  ?

 थी  दिनेश  सिह  मैं  यह  सुनकर बड़ा  खुश  हूं  कि  यहां तक  कि
 ब्र  देर  के  बाद  भी

 माननीय  ल्द्दस्य  ने  यह  महसूस  किया  है  क्रि  हम  सदा  अपने  पर  निर्भर  रहे  हैं  और  सरकार  ने

 ऐसा  करने  के  लिए  हर  प्रकार  के  प्रयत्न  किये हैं  Vo eee

 श्री  नाथ  पाई  :  वह  यह  महसूस  करना  आरम्भ  कर  रहे  हैं  ।

 थ्रो  दिनेश  जहां  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  का  सम्बन्ध  है  हम  नहीं  aaa  कि

 इसे  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  ले  जाने  पर  कोई  लाभदायक  प्रयोजन  सिद्ध  होगा  ।

 श्री  नाथ  पाई  :  क्या  उन्होंने  इस  बात  की  जांच  करायी  है  ?  सरकार  की  ओर  से  इस

 प्रकार  का  वचन  बड़ी  गम्मीर  बात  है  ।  मेरा  प्रश्न  राष्ट्रीय  हित  के  लिए  आधारभूत  महत्त्व  का
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 प्रश्न  है  ।  क्या  उन्होंने  इस  मामले  को  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  ले  जाने  के  बारे  में  कुछ

 सोचा  है  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  इसका  उत्तर  दे  चुके  हैं  ।

 शी  नाथ  पाई  :  मैं  नहीं  सोचता  कि  उन्होंने  कभी  इस  विषय  पर  विचार  किया  है  ।

 Shri  George  Fernandes  :  Recently  a  Bill  has  been  passed  in  this  House  regarding
 the  arrangement  of  the  enemy  property  which  we  have  seized.  When  the  Bill  was

 introduced  we  came  to  know  that  we  had  Pakistani  property  worth  about  Rs.  25  crores

 while  to-day  it  is  said  that  goods  worth  more  than  Rs.  101  crores  are  in  possession  of

 Pakistan,  May!  know  ‘rom  the  Government  whether  Pakistan  has  also:taken  such
 steps  to  prepare  a  Bill  with  a  view  to  keep  that  property  with  her  for  ever  ?  May  I  know
 whether  you  have  got  any  such  information  ?  You  have  replied  to  Shri  Nath  Pai  to-day
 also  that  we  do  not  want  to  go  to  the  International  Court.  1  want  to  know  from  the  hon.

 Minister  what  steps  they  propose  to  take  to  get  back  their  remaining  property  worth
 Rs,  75  crores  because  we  have  Pakistani  goods  worth  Rs.  25  crores  only  and  Pakistan

 is  in  possession  of  our  goods  worth  Rs.  101  crores  ?

 Shri  Dinesh  Singh  So  far  as  the  first  part  of  the  question  is  concerned,  in  which
 he  has  asked  whether  Pakistan  has  prepared  any  such  Bill  through  which  they  can  take
 over  our  goods  for  ever.  In  this  regard  I  have  to  say  that  we  have  got  no-  information
 that  they  have  prepared  such  a  Bill  through  ,  which  they  will  own  our  property. So
 far  as  the  law  is  concerned,  they  have  also  got  the  some  law  with  regard  to  enemy
 property  which  we  have,  So  far  as  the  second  part  of  the  question  is  concerned,  I  will.
 tell  him  and  Shri  Nath  Pai,  who  mentioned  about  the  International  Court  that  they  should
 see  the  relations  between  India  and  Pakistan  and  then  decide  whether  it  will  be  useful
 to  go  to  International  Court  at  this  moment  ?

 Shri  George  Fernandes  :  I  had  asked  what  another  measures  were  thought  of  by
 Govt.  If  we  have  notto  go  to  the  International  Court  and  if  there  is’  no  use,  we
 agree  tu  it.  Do  not  gotothe  arbitrator.  What  we  got  after  going  to  Kutch  ?  But  tell

 us  know  about  the  another  measures  being  taken  by  the  Govt.  ?

 eft  नाथ  पाई  :  मैंने  किसी  अन्य  प्रदान  को  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  भेजने  के  बारे  में

 नहीं  कहा  मैं  केवल  अवैध  रूप  से  पकड़ी गई  उस  सम्पत्ति  के  प्रश्न  को  भेजने के  बारे में
 जानना  चाहता  था  जिसे  पाकिस्तान  से  हमें  छुड़ाना  है  ।

 meat  महोदय  :  क्या  उन्होंने  न्यायालय  में  जाने  का  कोई  विकल्प
 सोचा  है  ?

 Shri  Dinesh  Singh  The  enemy  property  Bill  was  moved  in  this  very  session  and
 full  discussion  has  taken  place  with  regard  to  all  tbese  matters.

 Shri  George  Fernandes:  No  discussion  took  place  on  this  matter.

 Shri  Rabi  Ray  :  Mr.  Speaker,  the-hon.  Minister  may  be  asked  fo  reply  the  question
 of  Shr  i  George  Fernandes,

 es Shri  Din  fe  h  Singh:  The  only  difference  is  that  he  is  speaking  loudly  while  1am
 speaking  mildly
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 Shri  George  Fernandes  This  is  not  the  way  of  answering  questions.  I  had  asked

 what  measures  the  Government  has  thought  of  about  the  remainit  > 4  property  worth

 Rs.  75  crores  It  isa  question  of  the  money  of  thousands  of  people  and  is  it  not  Govern-
 ments’  money  ०६

 अध्यक्ष  महोदय  :  सर्दी  उन्होंने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  है  तो  मैं  क्या  कर  सकता

 अब  वह  सभा  का  समय  बरबाद  नहीं  कर  सकते  |

 Shri  Randhir  Singh :  Pakistan  is  in  possession  of  our  goods  worth  Rs.  101  crores
 and  we  are  in  possession  of  Pakistani  property  worth  Rs.  25  crores  only.  want  to
 know  from  the  hon,  Minister  if  Pakistan  does  not  return  our  goods  at  any  cost  then

 whether  the  Pakistani  goods  worth  Rs.  25  crores  will  remain  with  the  Government  or  this
 will  be  given  to  the  persons  who  have  come  to  India  from  Pakistan  and  whe  have  been
 paid  less  compensation  and  will  he  try  to  give  them  maximum  out  of  this  amount  to
 compensate  them  ?

 Shri  Dinesh  Singh  It  is  for  us  to  take  the  decision  in  respect  of  the  persons  who  have
 come  here  from  Pakistan  as  a  what  has  to  begiven  to  them.  Ido  not  think  that  it
 will  be  a  good  bargain  to  exchange  property  worth  Rs,  101  crores  with  the  property
 worth  Rs.  25  crores.  We  have  to  keep  that  aside  and  have  to  make  full  efforts  to  restore
 the  property  of  our  nationals  which  is  in  illegal  possession  of  Pakistan

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  The  hon.  Minister  has  accepted  that  we  Speak  loudly
 and  he  speaks  mildly  only  he  speaks  in  a  mild  tone  whose  case  is  weak

 Pakistan  has  withheld  our  goods  worth  Rupees  One  hundrad  and  one  crores

 twenty  six  lakhs  thirty  two  thousands  and  even  hundred  and  ninety  seven.  Do  yo
 think  that  any  progress  has  been  made  by  the  actions  taken  so  far  and  whether

 they  will  return  our  goods  ?  If  not,  what  strong  steps  the  Government  are  going  to  take
 in  this  matter  so  that  we  can  get  back  that  property.  The  hon.  Minister  has  stated  that
 most  of  our  gouds  are  being  sold.  What  actionis  being  taken  so  that  Pakistan  does  not

 sell  our  goods  and  how  much  time  it  will  take  to  get  back  the  remaiping  property  ?

 Shri  Dinesh  Singh  :  I  have  just  told  that  we  are  taking  every  possible  peaceful  step
 in  this  matter.  Whereever  we  meet  them  we  raise  this  matter,  and  whenever  we  geta
 chance  we  raise  this  matter.  So  far  as  speaking  loudly  or  mildly  is  concerned,  the  hon.

 Member  knows  many  proverbs.  One  proverb  is  that  the  barking  dogs  seldom  bite.

 Shri  Hokam  Chand  Kachwai  Sir,  my  question  has  not  been  answered.  I  had  asked

 what  progress  has  been  made  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  प्रदान  काल  समाप्त  हो  गया  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 रूस  को  नियाँत  के  लिए  माल  डिब्बों  के  निर्माण  के  लिए  aida

 332  श्री  दामानी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  करेंगे  कि
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 (4%)  कया  वहं  सच
 है

 कि  रूस  को  तिय  के  लिये  माल  डिब्बों  के  निर्माण  के  लिये

 धन  जुटाने  के  लिये  एक  सा्थेंसंघ  बनाने  का  प्रस्ताव

 (@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (7)  क्या  इसके  लिए  अपेक्षित  अन्तर्देशीय  धन  सम्बन्धी  कोई  अनुमान  लगा  लिया

 गया है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  :  से  सोवियत  रूस  को  निर्यात  करने  के

 लिए  माल  डिब्बों  के  उत्पादन  के  निमित्त  आवश्यक  आन्तरिक  वित्त  के  निर्धारण  का  क्यें  समय

 व्यापार  निगम  ने  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  ae  बैंकों  काਂ  एक  साथ-संघ  स्थापित  करने  का

 एं  सुभाव  प्राप्त  हुआ  है  ।  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 संयुक्त  उपक्रमों  के  लिये  भारत  सरकार  श्रीलंका  करार

 «336.  श्री  हिम्मत  सिंहिका  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  भारत  कौर  श्रीलंका  के  बीच  व्यापार  बढ़ाने  और  श्रीलंका  में  संयुक्त  उद्योंगों

 की  स्थापना  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  उद्दीन  से  दोनों  देशों  के  मध्य  नई  दिल्‍ली  में

 31  1968  से  चार  दिवसीय  वार्ता  चाय  और  व्यापार  के  विधय  में  हुई

 यदि  तो  उस  बैठक  में  किन  किन  विशिष्ट  योजनाओं  पर  विचार  किया  गया

 था  और  उन  पर  क्या  निर्णय  किये  गये  और

 (7)  उन  निर्णयों  की  क्रियान्विति  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 बारिणिज्य  मंत्री  दिनेश  :  से  चाय  तथा  व्यापार

 वार्ता  31  मई  तथा  6  1968  के  बीच  हुई  Ht  जहां  का  संबंध

 मिश्रित  तथा  पैकेट  बंद  चाय  की  बिक्री  बढ़ाने  के  एक  संयुक्त  साउथ-संघ  के  विधान  का

 मसौदा  तेयार  करने  तथा  उसके  उद  वित्तीय  एवं  प्रशासकीय  ढ़ांचे  और  कार्यों  के

 क्षेत्र  को  ठीक  प्रकार  से  निर्धारित  करने  के  लिये  एक  कार्यकारी  दल  की  स्थापना  करने  पर

 दोनों  देश  सहमत  हो  गये  ।  ज्योंही  श्रीलंका  सरकार  इस  निश्चय  का  अनुसमर्थन

 ज्योंही  कार्यकारी  दल  की  स्थापना  कर  दी  जायेगी  |

 संयुक्त  बजार  नई  बिक्री  के  स्त्रोतों  की  वांछनीयता  के  संदर्भ  में

 मान  नीलामी  व्यवस्था  की  संयुक्त  विपणन  स्थितियों  के  बारे  में  समय  समय  जानकारी

 का  आदान  प्रदान  दोनों  देशों  में  किये  जाने  वाले  चाय  गवेषणा  संबंधी  कार्य  में  समन्वय  करने  के

 लिये  एक  संयुक्त  समिति  स्थापित  करने  इरादी  के  सम्बन्ध  में  अन्य  महत्व  पूर्ण  निर्माण  किये  गये  |

 इन  निकायों  की  कार्यान्विति  के  लिये  किये  जाने  वालें  उपायों  पर  श्रीलंका  के  साथ  ate

 ही  बातचीत  करने  का  विचार  है  ।

 इन  वार्ताओं  में  पिछले  कुछ  भ  में  भारत  तथा  श्रीलंका  के  बीच  व्यापार  प्रवाह  पर  भी

 समीक्षा  की  गई  और  यह  देखा  गया  कि  प्रत्येक  केश  की  निर्यात  संभाव्यता ओं  उनकी
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 आयात  आवश्यकताओं  से  संगत  विभिनन  क्षेत्रों  में  व्यापार  एव  सहयोग  बढ़ाने  की  पर्याप्त

 गुंजाइश  है  ।  भारत  तथा  श्रीलंका  के  बीच  उपलब्ध  प्रशिक्षण  सुविधाओं  का

 पटना  संवर्धन  आदि  अनेक  क्षेत्रों  में  सहयोग  के  लिये  निरन्तर  उपाय  तय

 करने  कथा  उन्हें  लागु  करने  के  कार्य  का  भार  संभालने  के  लिये  एक  आधिक  सहयोग  सम्बन्धी

 संयुक्त  समिति  स्थापित  करने  पर  दोनों  देश  सहमत  हो  गये  इस  समिति  दोनों  देखों

 के  बीच  आर्थिक  सहयोग  संबंधी  विशिष्ट  सुझावों  पर  बातचीत  की  जायेगी  ।  यह  संयुक्त  समिति

 वर्ष  में  एक  बारी-बारी  से  एक  बार  नई  दिल्‍ली  एक  बार  कोलम्बो  में  बठक

 करेगी  |  इसकी  पहली  san  इस  वर्ष  में  होने  की  आशा  है  ।

 Gift  of  Tractors  from  Relations  Abroad

 337,  Shri  Mabaraj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased
 40  state

 (a)  whether  Goveroment  have  allowed  Indians  working  in  foreign  countries  to  send
 tractors  as  gifts  to  thei  relations  in  India  with  a  view  to  removing  the  acute  shortage  of

 tractors  ;

 (b)  1.0  so,  whether  these  tractors  would  be  exempted  from  tax  ;

 (c)  the  number  of  relations  to  whom  the  sender  can  send  the  tractors  and  the  Bye
 mber  of  tractors  that  can  be  sent  by  him  and  whether  any  ceiling  has  been  fixed in  this
 regard;  and

 (d)  the  number  of  years  for  which  this  policy  has  been  adopted  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Safi  Qareshi )  (a)
 No,  Sir.  A  proposal  to  make  available  tractors  at  around  export  prices  to  agriculturists

 who  obtain  from  their  relatives  abroad  remittances  in  foreign  exchange  for  financing  their
 purchase  is  at  present  under  consideration

 (b)  to  (d)  Does  not  arise

 दुर्गापुर  में  इस्पात  कारखाने  तथा  मिश्र  इस्पात  कारखाने  में  हड़ताल

 338  थी  Jo  Fo  तापड़िया  ait  मुहम्मद  इस्माइल
 :

 ait  गणोश  घोष  थी  ज्योतिमंय  ag

 क्या  खान  तथा  धात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  तथा  दुर्गापुर  में  मिश्र  धातु  इस्पात  कारखाने  के

 मजदूरों  ने  12  1968  को  एक  दिन  की
 सांकेतिक  हड़ताल  की

 थी
 od

 यदि  तो  हड़ताल  का  सामना  करने  के  लिये  क्या  प्रयत्न  किये  गये थे

 (7)  ae  1967  और  1968  में  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  में  हड़तालों  तथा  दुर्गापुर
 में  अन्य  श्रम+्संकटों  के  कारण  उत्पादन  में  कुल  कितनी  हुई  ;  atk

 दुर्गापुर  में  विशेष  रूप  से  तथा  सरकारी  क्षेत्र
 के  अन्य  इस्पात  कारखानों  में

 न्य  रूप  से  औद्योगिक  शान्ति  बनाये  रखने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये
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 खान  कौर  घात  मंत्रालय  में  राउ  तहह  (  को  Jo  च०  सेठी  )

 जा  हां

 हड़ताल  को  रोकने  के  लिए  प्रयत्न  किये  गये  जिनमें  को  सुचित

 करना  शामिल  लेकिन  इससे  मामला  सुलभ  नहीं  सका  ।  तब  स्थिति  का  सामना  करने  के

 लिए  कई  कदम  उठाये  गये  इनमें  कारखाने  की  मशीनों  को  क्षतिग्रस्त  न  होने  देने  के  लिए  सीमित

 उत्पादन  करना  भर  काम  करने  के  इच्छा  कर्मचारियों  और  अफसरों  को  काम  पर  लाने  का

 प्रबन्ध  करता  आदि  शामिल  थे  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  यद्यपि  इस  प्रकार  की  हानियों  का  ठीक  ठीक

 कन  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 (=)  मिलाई  में  मालिक-मजदूर  संबंध  संतोषजनक  है  ।  राउरकेला  में  इस  वर्ष  के  आर

 ra  से  स्थिति  अच्छी  हो  गई  है  ।  ऐसा  लगता  है  fe  दुर्गापुर  में  अशांति  का  प्रमुख  कारण  मजदूर

 यूनियनों  की  आपसी  प्रतिद्वींगा  है  ।  प्रतिस्पर्धी  मजदूर  संघ  को  मान्यता  प्रदान  करने  का  प्रद

 राज्य  सरकार  को  ae  किया  जा  रहा  है  ।  कारखाने  के  प्रबन्धक  भी  कमेंट्री  संबंधी  नीति  में

 सुधार  करने  और  श्रमिक  सम्बन्धों  को  अच्छा  बनाने  के  लिए  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  लेकिन  मालिक

 दूर  सम्बन्धों  को  अच्छा  बनाने  के  लिये  मजदूरों  को  भी  चाहिये  कि  वे  अपने  वर्तमान  रवैये  में

 सुधार  करें ।

 दुर्गापुर  प्रोजेक्ट  लिमिटेड

 #339.  थी  भगवान  दास

 थी  वि०  कु०  मोहक

 खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दुर्गापुर  प्रोजेक्ट  पश्चिम  बंगाल  की  स्थापना  से

 लेकर
 अब  तक  उस  में  लगातार  भारी  घाटा  हो  रहा  है  ;

 यदि  तो
 अब

 तक  प्रति  वर्ष  कुल  कितनी  हानि  हुई  है

 (7)  क्या  सरकार  ने  घाटे के  कारणों  की  जांच  की  है

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले

 (=)  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  के  राज्य  सन्तरी  प्र०  चं०  से

 सूचना  एकत्रित  को  जा  रही  है  कौर  समा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 श्मीर  प्रदेश  मसें  विराध  व्यापार  क्षेत्र

 #340.  ot  झदिचन :  क्या  बाशिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 el  Wear (%)  आर rH  ष्  न  में  या  उसके  पासे  किस  अन्य  स्थान  कांडला  के  समान  एक  निर्बाध

 व्यापार  क्षेत्र  स्थापित  चरने  के  प्रश्न  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है
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 क्या  ऐसा  एक  क्षेत्र  स्थापित  करने  की  योजना  aga  पंचवर्षीय  योजना  मे  शामिल

 की  जाने  की  सम्भावना  और

 (71)  यदि  at,  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या

 aire  प्रदेश  या  अन्य  किसी  स्थान  पर वाणिज्य  मन्त्री  दिनेश  :

 कोई  निर्बाध  व्यापार  क्षेत्र  स्थापित  करने  का  अभी  सरकार  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 नहीं  उठता  |

 Release  of  Pakistani  Boats  and  Goods

 #341  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  propose  to  return  the  Pakistani  boats

 seized  in  the  Indian  territorial  waters  near  Jakhay  and  Mandvi  on  the  Kutch  border  in  the

 months  of  January  and  February  1968;

 (b)  ifso,  the  reasons  therefor:

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  Government  have  returned  the  goods  loaded  on

 these  boats  to  Pakistan;  and

 (d)  if  so,  the  details  of  the  goods  returned  and  the  value  thereof?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri  Dinesh  Singh)  (a)  &  (b)  Out  of  30  Pakistani
 vessels  apprehended  during  January-February  last,  two  vessels  were  found  to  have  indulged

 In  smuggling  activities  and  as  such  necessary  action  is  being  taken  against  them.  Gove-
 rnment  of  India  have  decided  to  release  the  remaining  28  vessels,  as  they  were  not  found
 to  be  involved  in  any  subversive  activities.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise

 यूरोपीय  साका  बाजार  में  ब्रिटेन  का  प्रवेश

 #342.  शो  चंगलराया  नायडू

 श्री  श्र  बुचेजियान  :

 नया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि
 भारत

 में
 ब्रिटेन  के  उच्चायुक्त  ने  कहा  है  कि

 ब्रिटेन  के

 पीय  साका  बाजार  में  प्रवेश  करने  से  भारत  को  लाभ  होगा  और  इससे  विकासशील  देशों  को

 सहायता  मिलेगी ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  zat  (sit  दिनेश  सरकार  को  किसी  ऐसे  निश्चित  कथन  के

 अपना
 oad  | बारे  में  जानकारी  नहीं  है  ।  परन्तु  ब्रिटेन  सरकार  समय  समय  पर  अष्टकोण  प्रस्तुत

 करती  रही है  ।

 (a)  भारत  सरकार  का  हष्टिकोरण  सुविदित है  और  सदन  में  बताया  जा  चुका  है  |
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 Investment  in  Hindustan  Zine  Smelter  Profect

 *343,  Shri  Onkar  Lal  Bohra  Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals  be
 pleased  to  state

 (a)  the  capital  investment  sofarin  the  Hindustan  Zinc  Smelter  Project  located

 at:Debari  near  Udaipur  (Rajasthan)  ,  since  the  time  it  was  taken  over  by  the  Central  Go-
 vernment  from  the  Metal  Corporation;

 (b)  the  break-up  of  this  capital  invested  for  th:  development  of  Zawar  mines  and
 the  construction  of  the  Smelter  and  (he  total  amount  of  capital  after  taking  into  account
 the  above  capital  and  the  capital  of  the  ex-company  ;  and

 c)  the  details  of  the  total  loss  incurred  so  far  with  the  name  of  the  unit  and  the
 reasons  therefer?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Steel,  Mines  and  Metals  (Shri  Sethi)
 (a)  (0)  Total  amount  of  capital  invested  by  the  Central  Government  in  the  Hindus-

 tan  Zinc  Limited  as  01  31.7.195%,  both  in  the  form  of  equity  and  loans,  is  Rs.  11.5925
 crores.  Out  of  this,  asum  of  about  Rs.  1.50  crores  was  incurred  on  the  development  of

 Zawat  mines  and  asumof  about  Rs.  4,50  crores  on  the  Zinc  Smelter  Project.  The  0218:
 nce  of  Rs.  5.5925  crores  was  utilised  towards  discharge  of  old  company’s  liabilities  com-
 mon  to  both  the  units  and  working  capital.

 At  the  time  of  takeover  of  the  undertaking  of  the  Metal  Corporation  of  India
 Limited  be  the  Government,  the  Capital  of  the  Company  amounted  to  about  Rs,  2.99
 crores  comprising  of  equity/preferential  capital  and  reserves,

 (c)  The  accounts  of  the  Hindustan  Zine  Limited  have  not  yet  been  finalised  and
 as  such  financial  results  are  not  available.

 इस्पात  के  सौदों  पर  सरकार  समिति  का  प्रतिवेदन

 4344.  शी  ag  लिमये  :  क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  इस्पात  के  सौदों  के  बारे  में  सरकार  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  सरकार  ने

 विचार  करें  लिया  है  ;

 क्या  इस  समिति  के  एक  सदस्य  द्वारा  दिये  गये  श्रीमती  टिप्पणी  पर  a  सरकार

 ने  विचार  किया  है  ;  और

 (77)  यदि  तो  इस  प्रतिवेदन  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्०  चं०  :

 और  :  सरकार  ने  इस्पात  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  और  एक  सदस्य  द्वारा  किये  ग्रे

 श्रीमती  टिप्पण  पर  विचार  कर  लिया  है  ।  इस  प्रतिवेदन  पर  सरकार  के  निर्णय  खात
 और  arg  मंत्रालय  के  तारीख  10  मई  1968  संकल्प  संख्या  एस०  सी०  11-14  (3)  /  68

 में  दिये  गये  हैं  जो  प्रतिवेदन  सहित  सभा-पटल  पर  रखा  जा  चुका

 सेलम  इस्पात  कारखाना

 #345,  डा०  रोनेन  सेन  कया  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि
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 क्या  सेलम  में  एक  इस्पात  गर  att  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  सरकार  ने

 मंजूरी दे  दी  है  ;

 ह  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  कया  और

 (7)  क्या  यह  परियोजना  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  शामिल  की  जायेगी  ?

 खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  wt  to  कं  सेठी  )  =  (

 ig

 प्रश्न  नहीं  gear

 (7)  सरकार  ने  abet  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  लोहे  आर  इस्पात॑  के  कार्यक्रम  को

 अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  है  ।

 ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  की  चीतों  मिलें

 #346  ay  साप नार  :

 ait  उसा नाथ  :

 पी०
 राममूर्ति

 :

 क्या  ileilfirz  विकास  एवं  समवाय  कार्य  मन्त्रों
 यह

 बताने  कीं  कपा  करेंगें  क  :

 दे
 ITAA  ने कया  यह  सच  है  कि  चीनी  के  आंशिक  ana  ढ़िया  इन्डिया

 परेशान  की  कई  चीनी  मिलों  को  बेच  fear  गया  ar;

 यदि  तो  उन  मिलों  के  नाम  क्या  ह  और  बे  मिलें  किस-किस  व्यक्ति  को  तथा

 कितनेनकितने  रुपयों  में  बेची

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  को  जांच  कराने  का  घौर

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 statics  विकास  तथा  समुदाय  कार्य  मन्त्री  फजरुद्दीन  चली  :  तथा

 (=),  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  पास  चीनी  कारखाने  नहीं  इनके  पास  कान

 पुर  शुगर  ॉ बक्प  लिमिटेड  के  3,00,000  हिस्सों  में  1,42,466  इक्विटी  हिस्से  तथा  चम्पारन

 शुगर  कम्पनी  लिमिटेड  के  1,380,009  हिस्सों  में  से  75,100  हिस्से  थे  ।  इनमें  से  कानपुर

 शुगर  कम्पनी  लिमिटेड  के  142,000  हिस्से  तथा  चम्पारन  शुगर  वर्क्स  लिमिटेड  कें  75,300

 fet  FS  लाख  22.5  लाखਂ  रुपयों  मेसर्स  प्रसन्न  चन्द  बोथरा  एण्ड  सन्स  को  बेच

 दिये  गये  ।  इन  दोनों  चीनी  कम्पनियों  के  अपने  छे  कारखाने  यह  सूक्ति  किया  गया  हैं

 ब्र
 का  रोटेशन  लिमिटेड  1967-68  की  नीति  की

 घोषणा  के  1967  के  अन्त  में  इस  मामले पर  किया

 तथा  विभाग  को  मामले
 कुछ  sea  जो

 परीक्षान्तगंत  है  ।
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 क्लास  ate  फे  कर्मचारियों  को  बोनस

 क  347  थी  प०  गोपालम  :  श्री  ०  ष्ह्  गोपालन
 :

 श्री  श्रनिरुद्धत  :  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  7  1968  के  म्रतारांकित  प्रदान  संख्या  1695  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बोनस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  काफी  as  के  कर्मचारियों  को  बोनस  देने  में  किस

 प्रकार  की  कानूनी  जटिलतायें

 क्या  सरकार  ने  इन  कानूनी  जटिलताओं  की  जांच  करली

 (7)  यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  कब  तक  निर्णय  किये  जाते  की  संभावना  भर .

 (#)  विलम्ब  के  क्या  कारण
 हैं  ?

 बारिगिज्य  स्त्री  दिनेश  से  :  बोनस  प्राप्ति  के  लिये  काफी  at

 के  कर्मचारियों  की  पात्रता  का  निश्चय  करने  में  यह  प्रश्न  मुख्य  है  कि  क्या  काफी  बोर्ड  ऐसी  संस्था

 है  अथवा  नहीं  जो  लाभ  के  प्रयोजन  से  स्थापित  की  गई  हो  ।  कानूनी  पक्ष  के  इस  मामले

 के  निर्णय  का  अन्य  संस्थाओं  पर  जो  प्रशासनिक  प्रभाव  पड़ेगा  उस  पर  भी  सावधानी  पुर्वक

 विचार  करने  की  आवश्यकता  है  ।  इन  सभी  पक्षों  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  रहा  है

 धौर  यथाशीघ्र  निराले  किया  जायेगा  ।

 मैसेज  कूपर  एलन  कानपुर

 #348  थी  सत्य  नारायण  सिंह  :

 छी  झम्राहम  :

 श्री  रमानी :

 कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कूपर  एलन  कानपुर  को  एक  नई  कम्पनी  का  देने  का  जिसकी

 संयुक्त  झप  से  मालिक  सरकार  तथा  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  होगी  कोई  प्रस्ताव  के

 विचाराधीन

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया

 क्या  यह  सच  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  सहित  सरकार  तथा  अन्य  राज्य  वितीय

 संस्थाओं  के  पास  39  प्रतिशत  हिस्से

 यदि  तो  क्या  इस  कम्पनी  पर
 पूर्ण  नियंत्रण

 रखने  के
 लिये  सरकार  का  विचार

 थर  हिस्से  खरीदने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?
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 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  फकरुदीन  करली  तथा

 :  जेसा  कि  1968  को  तारांकित  प्रय  संख्या  37  के  भाग  तथा

 के  उत्तर  में  कहा  गया  28  1968  को  की  ब्रिटिश  इन्डिया  कारपोरेशन  की

 वार्षिक  साधारण  बठक  हिस्से  धारियों  कम्पनी  की  कूपर  एलन  area  तथा  नाथे  वेस्ट

 करनी  ब्राउन  को  अपनी  विंमान  स्थिति  कुल  अन्य  शर्तों  के  साथ  कूपर  एलन  एण्ड  नाथ

 बस्ट  टेनरी  लिमिटेड  के  नाम  तथा  दोली  के  नियमित  होने  के  लिये  एक

 कम्पनी  को  बेचे  देने  अथवा  अन्तरण  करने  का  अनुमोदन  करते  एक  संकल्प  पारित  किया

 था  |  यह  कम्पनी  100  ब्रिटिश  इन्डिया
 कारपोरेशन

 की  एक  सहाय  होगी  ।  फिर  भी

 निदेशकों  में  से  एक  इत  इकाई  प्रतिरक्षा  मन्त्रालय  को  बेच  देने  का  प्रस्ताव  किया  21

 यह  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 ज्रिंटिश  इन्डिया  कारपोरेशन  भारत  के  राष्ट्रपति  के  22.21  प्रतिदिन  हिस्से

 जीवन  बीमा  निगम  के  पास  16.67  प्रतिशत  तथा  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  के  0.62

 प्रतिदिन  हिस्से  है
 ।

 सरकार  के  पास  अधिक  हिस्से  खरीदने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 (#)  सरकार  कम्पनी  के  कार्य  की  उन्नति  के  लिये  अनेक  मार्गॉपायों  की  परीक्षा  कर

 रही
 है

 छोटे  dam  के  उद्योगों  के  लिए  केन्द्रीय  बेक

 ait  श्रीचन्द  गोयल  जगन्नाथ  राव  जोबी

 सी  शारदान  श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी

 att  भारत  पिह  चौहान  थी  हरदयाल  देवगण

 क्या  श्रौदोगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मन्त्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि

 क्या  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  सहायता  करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  बैंक  स्थापित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  स्त्री  फखरुद्दीन  पली  कौर

 (a):  हां  ।  लघु  उद्योग  as  ने  सिफारिश  की  है  कि  लघु  उद्योगों  के  लिएः  राष्ट्रीय

 विनियोजन  नामक  एक  अलग  वित्तीय  संस्था  स्थापित  की  जानी  चाहिए  ।  भारत  सरकार

 द्वारा  इस  सिफारिश  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 Ring  Railway  Around  Delhi

 *350  Shri  Bal  Raj  Madhok

 Shri  Narain  Swarup  Sharma
 Shri  Ram  Gopal  Shalwale

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state
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 Weitten  Answets  Sravana  15,  1890  (Sake)
 inion

 1(४)  the  time  by-which  the  Ring  Railway  around  Delbi  is  likely  to  he  stexted  and  the

 number  of  daily  trains  to  be  introduced  in  the  beginning;

 (b)  the  number  of  Railway  level  crossings,  over-bridges  :  aad  under-bridiges  ‘which

 are'to  be‘constructed  on  the  ring  railway-line  and  on-each  road  imtercepting  the  घ  ilwaay
 line;  and

 (c)  the  progress  made  so  far  in  the  construction  of  ‘Railway  bridges  and  under-
 ridges  ‘and  the  time  by  which  ‘they  शार  likely  to  -be  completed  :

 Minister  for  Railways  (Shri  M.  Poonacha)  ;  (a)  The  line  is  likely  to  be  opened  for

 goods  traffic  by  31-12-1968.  The  question of  introducing  ‘passenger  trains‘bas  ‘not  so  फूला

 ibeen:considered,  The  same  will  be  decided  only  when  the  Jine  is  due  for  opening for
 passenger  trains,  which  is  not  expected  to  be  before  1970,

 (b)  Level-crossings  10

 Road-Over  bridges
 Road-Under  bridges  NIL

 (c)  Railway's  portion  of  the  work  is  practically  completed,  the  overall  ‘progress
 ‘being  '98ं./*  Two  road-over  ‘bridges  havealso  been  opened  to  road  traffic.  The  opening
 of  the  other  two  over-bridges  is  pending  as  the  road  approaches  to  be  built  thy  ‘the
 Administration  are  not  yet  ready,

 राज्य  व्यापार  निगम  के  श्राविका  रियों  के  विरूद्ध  शिकायतें

 w351  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  घिरी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  राज्य  व्यापार  निगम  के  चेयरमेन  तथा  कुछ  अन्य  अधिकारियों

 के  कदा  चारों
 के  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायत  प्राप्त  हुई  धौर

 अदि  तो  शका  ब्यौरा  गया  है  और  सरकार  दस  teas  सें  et  कार्य

 बादी की  g  ?

 मन्त्री
 दिनेश  fag  )  :  तथा  राज्य  व्यापार  निगम  के

 qa  चेयरमेन  कुछ  अलिकास्सयों  किये  गये  सौदों  कके  बारे  भें  feud  आदत  हुई  थीं

 तथा  उन  पर  विचार  किया  जा  रद्दा  है  ।

 कुछ  tea  मामलों  के  बारे  में  जिन  पर
 राज्य  व्यापार  fame के  कुछ  टीका  रियों  जारा

 कार्यवाही  की  गई  की  शिकायतों  को  ay  1966-68  में  केन्द्रीय  विभाग  ने

 जांच  करने  के  लिये  अपने  हाथ  में  लिया  ।  ये  मामले  कार्यवाही  के  विभिन्न  चरणों  में  हैं  ।

 रेल्वे  तमंचा  रियो
 के  लिये  झा यव दिक  इलाज

 #352  थ्री  राम  स्वरूप  विधायकों  :  en  रेलवे  मन्त्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 बया  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली  में  कम  करने  वाले  रेलवे  कर्मचारियों  के

 लिये  आयुर्वेदिक  उपचार  का  कोई  प्रबन्ध  सहीं  है  जिसके  फलस्वरुप  बहुत  से  कर्मचारी  जिनका

 wes  दवाईयों  में  कोई  विश्वास  नहीं  है  निजी  रुप  से  आयुर्वेदिक  इलाज  कराते

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार के  fet  स्थित  चीनी
 's

 कार्यालयों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  के  लिये  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  प्रः  तग  आय  i rt
 दिक  इलाज  का  प्रबन्ध
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 सलीम

 यदि  a  क्या  angi  दिव  दलाओ  क्रान्ति  वाले बाशी
 र
 रेलवे  कर्मचारियों  को

 इस
 र

 पर  होने  वाले  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  की  जाती  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  तथा  रेलवे  कर्मचारियों  को  भा युवे दिक  इलाज

 की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रेलवे  मन्त्री  खेमू  पूनिया )  क्षेत्र  में  रेल  कर्मचारियों  को

 दिक  उपचार  की  afer  अभी  तक  नहीं  दी  गयी  हैं  ।  फिर  इस  घात  को  कोई  जानकारी

 नहीं  हैं  कि  जी  रेल  कर्मचारी  एलोपैथी  में  विश्वास  नहीं  वे  प्राइवेट  तौर  आयुर्वेदिक

 उपचार  कराते  लेकिन  रेलवे  और  स्वास्थ्य  यूनिटों  में  जान  वालों  बढ़ती  हुई

 तरी  संख्या  को  हुए  यह  कहा  जा  सकता  है
 कि

 एलोपैथिक  उपचार  सेल -  adel  में

 बहुत  लोकप्रिय  है  ।

 दिल्ली नई  दिल्ली  में  स्थित  सरकार  के  अन्य  कार्यालयों के

 रियों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तर्गत  दिल्‍ली  क्षेत्र  में  के  शप

 में  दो  भा युवं  दिक  औषधालय  खोले  गये  हैं  |

 aaa  भी  उसे  योजना  मे जी  नहीं  ।  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वास्थ्य  यी  जना

 बाहर  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  से  कराये  गये  इलाज  का  वच  कर्मचारियों  को  बास  नहीं
 दिया  जाता  i

 स्वास्थ्य  सेवाओं  के  विकास  के  लिए  सरकार  ने  अलॉपथी  से  मिन्नत  चिकित्सा

 पद्धतियों  को  अभी  cen  मान्यता  नहीं  दी  है  ।  लेकिन  के  रुप  दिल्ली  क्षेत्र  में

 करभंच्कास्यों  को  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  से  इलाज  कराने की  मुज़िघाषए  देने  के  इन  पर

 सरकार  विचार  कर  रही  है  |

 Setting  up  of  rew  स्काइट पए  ग

 ¥353)0  Shri  Prakash  vir  Shastrl  Shri  Ram  Avtar  Sarma
 Dr.  Surya  Prakash  Pari  Sbri  Shiv  Kumar  Shastri

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affaiss  ibe  pleased  tate ट

 (a)  whether  the  possibilities  of  setting  up  new  Industries  in  Uttar  Pradesh  have
 been  further  considered

 (b)  if  so,  whether  a  decision  is  proposed  to  be  taken  in  view  of  the  industrial  back-
 wardness  of  Uttar  Pradesh;  and

 (c)  the  time  by  which  a  final  decision  will  be  taken  in  the  matter  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhrudin  Ali

 Ahmed)  :  (a)  to  (c)  :  The  Fourth  Five  Year  Plan  is  at  presewt  under  prepartition  The

 question  of  setting up  of  new  public  sector  industrial  projects  in  U.P.  as  well  as  other

 States,  both  in  the  Central  and  State  Sectors  is  under  examination  in  connection  with  the

 preparation  of  the  Fourth  Plan.  In  deciding  the  locations  of  public  sector  projects  various
 techno-economiic  considerations  including  the  relative  industrial  backwardness  different

 régions  and  States  will  be  taken  into  account  As  the  Fourth  Plan  period  is  due  to

 नटछा। धधा ए ट  on  April  t,  £969,  the  contents  ofithe  plan  including  the  tocation  of  different
 industrial  projects  to  be  taken  up  in  the  Public  Sector  may  be  expected  to  be  fusnished
 well  before  that  date.
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 Written  Answers  August  6,  1968

 फास्ट  लिया  के  साथ  व्यापार

 #354  श्री  देवता  नन्दन  पाटो  दिया

 श्री  qo  पर्  प्रसाद

 नया  बारिश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  प्रधान  मन्त्री  ने  अपने  आस्ट्रेलिया  के  दौरे  के  दौरान  उस  देश  में  चीनी  माल

 के  अधिक  मात्रा  में  पहुंच  जाने  के  करण  आस्ट्रेलिया  को  भारतीय  कपड़ों  के  निर्यात  की  वर्तमान

 कठिनाइयों  के  बारे  में  आटे  लिया  सरकार  से  बातचीत  की  थी

 (a)  यदि  तो  इस  मामले  में  दोनों  देशों  द्वारा  कया  कार्यवाही  किये  जाने  का  विवार

 ड्
 ह  भर

 (4)  '  कया  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  करेने  का

 सरकार  का  विचार हे
 ?

 बाश्िज्य  मन्त्री  विनेश  faz)  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठते  |

 डोजल  इजन  वस्ति या  कपूर

 #355  थी  सीताराम  केसरी  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  बिहार  में  वर्तियारपुर  में  डीजल  इजन  वकंशाप  स्थापित

 करने  के  लिये  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  तथा  स्थान  का  चयन  किया  गया

 बया  बाद  में  वर्क  शाप  कलकत्ता  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  था|

 (7)  क्या  संच  है  कि  वच़्तियारपुर  में  निर्माण  लागत  सस्ती  और

 यदि  तो  वर्कशॉप  की  बख्तियारपुर  की  बजाय  कलकत्ता में  स्थापित  करने  का

 निणुंय  किन  कारणों  से  किया  गया  ?

 रेलवे  मन्त्री  चे०  मु०  :  (#)  अर  जी  नहीं  ।

 सवाल  नवदीं  उठता  |

 कोयले  को  कोमल  में  बृद्धि

 #356  थी  न  लक प्पा

 श्री  झल्लाकर  सुधार  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  अपने  द्वारा  प्रयोग  किये  जाने  वाले  कोयले
 के  लिये  अधिक  मुल्य  देने  को : सहमत  गया  और
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 यदि  तो  अधिक  मूल्य  देने  के  लि  ये  सहमत  होने  के  क्या  कारण  rg

 रेलवे  मन्त्री  चे०  go  जी  हां  ।  एक  बयान  सभा  पटल  पर
 रख  दिया

 गया  है  जिसमें  कीमतों  में  वृद्धि  का  विवरण  दिया  गया  है  ।  |  पुस्तकालय
 में  रखा  गया  ।.  वालिया

 संख्या  एल०  टी०  1633-68]

 सरकार  ने  कोयले  की  कीमतों  की  जांच  की  है  और  इन  वृद्धियाँ  को
 उचित

 माना है  |

 रेलवे  भोजन  िफ़ेता  कार्मिक  संघ

 #357  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रिया  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  भोजन  विक्रेता  कामिक  संघों  द्वारा  रेलवे  खान-पान  तथा  यात्री  af

 समिति  को  दिये  गये  अभ्यावेदन  के  आधार  पर  कमीशन  प्राप्त  विक्रेताओं  को  लाइसेंस  देने  अथवा

 उन्हें  रेलवे  भोजन  व्यवस्था  विभाग  के  अन्तत  वेतन  पाने  वाले  नियमित  करमचारियों  के  रूप  में

 रोजगार  देने  और  उन्हें  अन्य  रेलवे  कर्मचारियों  के  समान  अधिकार  और  विशेषाधिकार  देने  के

 बारे  में  कोई  fate  कर  लिया  गया  और

 रेलवे  ने  भोजन  व्यवस्था  के  पुराने  ठेकेदारों  के  कितने  प्रतिशत  कर्मचारियों  को

 रखा  गया  है  ।

 अल  शार्ट रेलवे  मन्त्री  (  sit  से
 ०  रेलवे  खा  समान  और  यात्री  सुविधा  समिति  ह्म

 मामलों  के  सम्बन्ध  में  समिति  को  दिये  गये  अभ्यावेदनों  और  समी  अन्य  सम्बद्ध  तथ्यों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  निम्नलिखित  सिफारिशें  की  हैं  :

 (1)  सिफारि दा  ao  10  (i)

 चल  यूनिटों  के  परिचालन  में  होने  वाले  घाटे  को  कम  करने  के  उद्देशय  से  समिति

 निम्नलिखित  सिफारिश  करती  है

 (i)  वेतन  और  कमीशन  पर  बेयरे  नियुक्त  करने  की  परिपाटी  के  बदले  कोई

 अन्य  प्रणाली  अपनायी  जाये  जिससे  बेयरों  को  फिर  प्रोत्साहन  मिलने  लगे  ।

 (2)  सिफारिश  15

 समिति  की  राय  है  कि  स्टेशनों  पर  विभागीय  खानपान  व्यवस्था  की

 सक्षमता  के  हित  में  वेडिंग  की  विंमान  व्यवस्था  जारी  रखी  जाये  ।

 (3)  सिफारिश  नं०  18

 समिति  की  राय है
 कि  जिन  स्टेशनों  पर  विभागीय  खानपान  व्यवस्था

 वहां  वेडिंग  का  काम  ठेकेदारों  को  न  अलग-अलग  वेंडरों  को  कमीशन  के

 आधार  पर  दि  जाना  चाहिए

 23%
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 fa  —  fn  i
 उपयुक्त  सिफारिश  (1)  es  cite  सीमा  रिको  (2)  और  (  प

 सरकार  द्वारा  मान  ली  गयी  है  झ्र ौर  उन  पर  अपील  करने  के  लिए  आदेश

 जारीं  कर  दिया  गया

 (#)  ऐसा  कोई  अभिलेख  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 म्परतीय  करो  के  मूल्य

 358  wt  वेद व्रत  बहुधा  :  am  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कायें  स्त्री  यह  बतानें

 कौ  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  मोटर  गाड़ियों  के  निर्माताओं  ने  कहा  है  कि  यदि  पाण्डे  समिति  के  प्रतिवेदन

 को
 क्रियान्वितਂ  करना  हैं  तों  कारों

 के  मूल्य  बढ़ायें

 er  भारतीय  कारों  के  वर्तमान  मूल्य
 फ्रांस  और  gets  जैसे  देशों  में

 समान  मूल्य  कीं  तुलना  में
 ठीक

 और

 (77)  यदि  तो
 ear  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  में  छोटी कार परिय कार  परियों जनाਂ  केंਂ  fewer

 कें  छप  में  इस  उद्योग  में  सरकार  कीਂ  अधिक्  भागिता  के  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  कारों  के  तिमाही

 के  द्वारा  प्राप्त  होने  बाली  मितव्ययता  का  लाभ  उठानें  के  बारें  मेंਂ  विचार  करेंगी  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  फ़रदीन  अर्ली  श्री  ®&)
 मोटर  कार  किस्म  जांच  समिति  की  सिफारिशें  स्वीकार  कर  लेने  के  उद्योग

 क्या  लियम  )।  1951  की  वारोਂ  16;  के  अधीन  देश के  तीन  कतर  feather  को

 safes  अनुदेश  जारी
 कर  दिये  गये  इसਂ  are  सुनिश्चय  किया  सके  fer  प्र

 are  की  गई  कुछ  प्रमुख  सिफारिशों  का  पालन  fear  ar  सके  sr  सं विहित  अभेद  at  ऐके

 प्रति  लोक-सभा  में  23  1968  को  दिए  गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  463  के  उत्तर  के

 साथ  संलग्न  थी  ।  निर्माताओं  को  दिए  गए  अनुदेशों  में  एक  अनुदेश देनें  ar  चितचोर यह
 कि  जिस

 बांटी  के  साथर  कारें  बेची  जाती  हैं  वहू  12  वर्षों  की  अवधि  तक  16,000  किलो  मीटर  की  दूरी

 तय  कर  लेनें  में
 से

 जो  भी  पहले  समान  रूप  सें  मान्य  ।  कार  बाली  कम्पनियों  में  से

 एक  कम्पनी  में  अब  तक  वारंटी  की  जो  अवधि  दीं  जातीं  थी  वह  अब  निर्धारित  की  गई  अवधि

 ay  इंस  कम्पनी ने  यह  बताया  कि  ae  जैंसा  किं  अनुदेश  में
 व्यवस्था  की  गई  है  वारंटी

 की  के  लिए  सहमत  and  fe  इससे  वालेਂ  अतिरिक्त  वित्तीय  भार  पर

 सरकर  ध्यान  दे  और  उसे  इस  बात  की  अनुमति  दी  जाये  कि  वह  इस  अतिरिक्त  भार  का  अपने

 विक्रय  मूल्य  में  उचित  रूप  से  नियोजन  कर  सके  ।  कम्पनी  ने  इस  कारा  मूल्य  में  वृद्धि  करने  के

 विशेष  निवेदन  नहीं  किया  कारें  बनाने  वाली  कम्पनियों  ने  भी  जिनमें  अब

 तक  जाने  अवधि  अब  की  गई  अवधि  कम  यह  कहा  है  कि

 मोटर  कार  किस्म  जांच  समिति  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  से  उन्हें  अतिरिक्त  वित्तीय

 वायदे  करने  पड़ेंगे  ।  फिर  भी  उन्होंने  भी  इस  कारण  मूल्य  में
 वृद्धि  कहने  के  लिए  कोई  विशेष

 निवेदन  नहीं  किया है  ।

 (a)  देश में
 निर्मितਂ  कारों  कें  मूल्य  उसीਂ  प्रकार  के  माडलों  की  जिनਂ  देशों  में  वे  बनाई

 जातीं  उमਂ  देशों  ah  ater  अधिक  इसकें  नेक  कारण  है  जिनसें  उत्पादन  हो  तथा
 उत्पादन  लागत  अधिक  आना  सम्मिलित  है



 अग 6  लिखित  उत्तर
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 ere
 खोटी  कार  परियोजना  को  चौथी  पं  aT  य  योजना  में  सम्मिलित  किए  जाने  के

 प्रश्न  पर  योजना  आयोग  से  बात  चीत  की  जा  रही  है  ।  कार  उत्पादन  में  बचत  करने  के  लिए

 आवश्यक  और  व्यवहारिक  सभी  उपाय  करने  के  बारे  में  भी  सरकार  विचार  करेगी  ।  प्रशन  में

 दिया  गया  विशेष  सुभाव  नोट  कर  लिया  गया  है  |

 भारों  मशीनों  औजार  कारखाने  दारा  निर्यात

 #  359  wt  नि०  To  भास्कर  :  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 fafoa क्या  यह  सच  है  कि  भारी  मदीना  औजार  कारखाने  में  mya  माल  के  निर्यात

 को  दुगुना  करने  के  लिए  सरकार  कार्यवाही  कर  रही

 को  oy
 क्या  इस  कारखाने  के  कुछ  विशेषज्ञों  ने  aS!  q पीय  देशों  का  और  अमरीका  का  दौरा

 पा  और

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ब्रिटेन  और  परिश्रमी  यूरोप  में  एजेन्ट  नियुक्त  करने  का

 इस  कारखाने  का  विचार  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-किये  मन्त्री  फखरुद्दीन  भली  :

 हिन्दुस्तान  मशीन  cea  बंगलौर  अपना  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  प्रयत्नशील  है  wea

 वर्ष  1968-69  में  1  करोड़  रु०  के  मूल्य  के  मशीनी  औजारों  का  लक्ष्य  रखा  है  ।

 (@)  ait

 (7)  fata  और  पश्चिम  युरोप  में  एजेन्टों  की  नियुक्ति  कर  दी  गई  है  ।

 Indo  African  Trade

 *360  Shri  Om  Prakash  Tyagi
 Sbri  Raghuvir  Singh  Shastri

 Shri  Mahant  Digvijai  Nath  :

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  १

 (a)  whether it  is  a  fact  that  the  European  Economic  Community  has  decided  to

 grant  associate  status  to  the  East  African  countries  of  Kenya,  Uganda,  Tanzania  etc.

 (b)  if  so,  the  repercussions  of  this  decision  on  India’s  trade  with  East  African  coun-

 tries;

 (c)  whether  such  a  decision  of  the  European  Economic  Community  is  not  contrary
 to  the  policy  of  the  U.  N.C.  T.  A.  D.;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  the  matter  ?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri  Dinesh  Singh)  |  (a)  to  (0)  :  The  Agreement  between
 the  EEC  and  the  East  African  States  of  Ken‘  ॥  Uganda,  Tanzania  was  signed  on  26th  July
 1968,  Its  implications  for  our  trade  is  being  examined.  Thereafter  action  will  be  taken

 lat ba  प्रस्तर by  Government  both  bilaterally  and  multi  ally,  as  necessary,
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 gaia  तथा  निर्यात  लाइसेंसों  की  बातों  उल्लंघन

 2815  श्री  बाबूराव  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe:

 वर्ष  1967  में  आयात  तथा  निर्यात  लाइसेंसों  की  शर्तों  का  उल्लंघन  करने  के

 कारण  जिन  व्यक्तियों  अथवा  फर्मों  को  दण्ड  दिया  उनके  नाम  तथा  पते  क्या  हैं  और

 प्रत्येक  मामले  में  क्या-क्या  दण्ड  दिया  भौर

 इसी  अवधि  में  इन  अपराधों  के  लिये  जिन  व्यक्तियों  अथवा  फर्मों  के  नाम  काली

 सूची  में  जज  किये  उनके  नाम  तथा  पते  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्री  दिनेश  :  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
 ”

 ay  1967  में  आयात  तथा  निर्वात  लाइसेंसों  की  शर्तों  का  उल्लंघन  करने

 जिन  व्यक्तियों  या  फर्मों  का  लाइसेंस  प्राप्त  करने  से  अपवर्जित  किया  था  उन  के  नाम  तथा  पते

 गया  |  देखिये  संख्या  eo  1634/68]

 दनि  वाला  एक  विवरण  रजि  सभा  पटल  पर  रखा  जाता
 ्

 [  पुस्तकालय  में  रखा

 चमड़े  शौर  खालों  का  निर्यात

 2816.  श्री  बाबूराव  परेल  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :

 भेड़  तथा  गो जातीय  पशुओं  के  कमाये  हुए  चमड़े  और  खालों  गत

 तीन  वर्षों  में  प्रति  वर्ष  पशुवार  और  देशवाल  कितनी  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  गया  हैं  तथा

 उनका  मुल्य  कितना  कितना

 उस  अवधि  में  इन  खालों  पर  किस  दर  से  निर्यात  ger  लगाया  गया  है  तथा

 धन  इकट्ठा  किया

 क्या  निर्यात  बढ़ाने  के  उहद शय  से  इन  खालों  पर  निर्यात  शुल्क  हटाने  के  बारे  में

 सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन

 यदि  तो  सरकारे  ने  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  है  तथा  उसकी  तारीख  क्या

 और

 कौन-कौन  से  देशों  से  खालों  के  निर्यात  के  मामले  में  हमारे  प्रतियोगी  हैं  तथा

 उनका  कितना  वार्षिक  निर्यात  होता  है  ?

 asa  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  दारो  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 gto  1635/68]

 6-6-1966  कमायी  हुई  तथा  बिना  सभी  प्रकार  की

 feat  तथा  चमड़ों  परन्तु  चमड़े  के  बने  माल  को  मूल्यानुसार  10  प्रतिशत  की  दर

 से  निर्यात  शुल्क  लगाया  गया  था  ।  7-2--1968  से  उसमें  निम्नलिखित  संशोधन  किये  गये  :
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 (1)  भेड़  तथा  गोजातीय  पशुओं  ae  शावकों  के  तैयार  चमड़े  और

 साथ  ही  गोजातीय  पुत्रों  की  चमड़ियों  को  छोड़  की  कमायी  हुई

 खालों  को  शुल्क  से  मुरत  कर  दिया  गया  है  ।

 (2)  सांप  की  चमड़ियों  के  शुल्क  को  मुंल्यानुसार  10  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  25

 प्रतिशत  कर  दिया  गया  |

 निर्यात  शुल्क  से  निम्नलिखित  राजस्व  की  प्राप्ति  हुई  :

 1966-67  5.06  करोड़  स०

 1967-68  5.84  करोड़  रु०

 1968  1.49  करोड़  रु०

 हां  ||

 (7)  6-6-1966  को  लगाये  गये  निर्यात  शुल्क  को  7-2-1968  से  उपरोक्त  भाग

 में  निर्दिष्ट  सीमा  तक  संशोधित  कर  दिया  गया  है  1

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 रुस  को  रेल  माल  डिब्बों  का  निर्यात

 2817.  श्री  मा०  कौशिक  :  क्या  बाशिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  रूस  को  रेल  के  माल  डिब्बों  के  निर्यात  के  प्रश्न  पर  बातचीत

 करने  के  लिये  एक  सरकारी  दल  रूस  जाने  वाला

 यदि  तो  क्या  माल  डिब्बों  के  निर्माण  में  काम  आने  वाली  विशेष  प्रकार  की

 टाइल  पेन्सिल  कैपेसिटी  की  चादरों के  विषय  में  भी  चर्चा  करने  का  प्रस्ताव  और

 सकती  थी  ?

 क्या  पत्र-व्यवहार  के  माध्यम  से  उनकी  इस  यांत्रा  के  रद्द
 दय  की  प्राप्ति  नहीं  हो

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप  स्त्री  मुहम्मद  शफी  :  सोवियत  रूस

 को  रेलवे  माल  डिब्बों  का  निर्यात  करने  के  प्रत  पर  बातचीत  करने  के  निमित्त  किसी  सरकारी

 दल  के  रूस  जाने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 तथा  seat  नहीं  उठते  ।

 परिचय  बंगाल  को  कोयले  पर  रायल्टी

 2818.  इब वर  शेट्टी
 :  क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 किन-किन  कोयला  खानों  तथा  नियोजकों ने  वह  1960  से  1968  तक  की

 अवधि  के  लिये  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  कोयले  पर  रायल्टी  नहीं  दी
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 (a)  प्रत्येक  कोयला  खान  की  तरफ  कितनी  राशि  बकाया  और

 (7)  उसे  वसूल  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उपमंत्री  राम  कौर

 प्रश्न  ऐसे  विषय  पर  है  जिसका  सम्बन्ध  मुख्यतया  राज्य  सरकार  से  है  ।  सूचना

 राज्य  सरकार  से  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 man  att  निकोबार  द्वीप  समूह  में  लघु  उद्योग

 2819.  श्री  Fo  कार  गरोश  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्दमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  छोटे  पैमाने के  कितने  तथा
 कौन-कौन

 से

 उद्योग  स्थापित  किये  गये  हैं  और  इनमें  क्या  क्या  वस्तुएं  बनाई  जाए

 च्
 इन  उद्योगों  के  लिये  अब  तक  कितना  ऋण  मंजूर  किया  गया  है  तथा  1968

 में  उनके  लिये  कितनी  राशि  नियत  की  गई

 क्या  मंजूर  राशि  उस  राज्य  क्षेत्र
 की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये

 पर्याप्त  और

 जिन
 लघु

 उद्योगों
 को  aaa  दिये  गये  हैं  उन्होंने  क्या  प्रगति  की  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कायें  मंत्री  फखरुद्दीन  well  :  से

 सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  वहू  सभा  पटल

 रख  दी  जायेगी  ।

 नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन

 2821.  श्री  कू ०  मा०  कौशिक  :  क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  fH:

 कया  यह  सच  है  कि  नीवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  ने  खानों  .  के  पानी  के

 से  836  एकड़  भूमि  में  खेती  की  और

 यदि  तो  1965-66  और  1966-67  में  इसका  ध् ह  उत्पादन  भर  at

 कितना  था  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  को  राम  सेवक  )  :
 हां

 800  एकड़  से  अधिक  भूमि  विकास  तथा  ऐसी  खेती  के  लिये  उद्दिष्ट  की
 गई  है

 1965-66  ad  के  दौरान  3.22  लाख  रुपये  के  खर्चे  की  तुलना  के  2.33  लाख

 रुपये  की  प्राप्ति  हुई  ।  1966-67  ad  के  दौरान  5.59  लाख  रुपये  के  खर्चे  की  तुलना  में  4.89

 लाख  रुपये  की  प्राप्ति
 हुई  ।
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 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड

 2822.  श्री  क०  साठ  कौशिक  :  क्या  झौद्योगिक्  fasta  तथा  समवाय  काय  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  कया  यह  सच  है  कि  वर्ष  1966-67  में  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  को

 3,79,07,669  रुपये  का  घाटा  हुआ

 क्या  वहभी भी  इसको  भारी  घाटा  हुआ

 (7)  क्या  सरकार  ने  इतने  बड़े  घाटे  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  इसके  कायें

 संचालन  की  जांच  की  और

 (  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  लाभ  पर  चलाने  के  लिए  सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ।

 भरी  यौगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्ये  मंत्री  फजरुद्दीन  welt  :  (#)

 हां  ।

 हां  ।  1965-66  के  अन्त  तक  कुल  हानि  1,47,36,894  रु०  की  |

 तथा  प्रारम्भ  में  अधिक  पू  जी  विनियोजन  और  स्थापना  की  अवधि  लम्बी

 के  कारण  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  तथा  श्रम  उत्पादिता  के  धीरे-धीरे  निर्माण  और  भारी

 वैद्युत  उपकरणों  के  निर्माण  में  लगने  वाले  लम्बे  समय  आदि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विशिष्ट

 प्रकार  के  पु  जीगत  इञ्जीनियरी  परियोजना  द्वारा  उत्पादन  के  कुछ  प्रारम्भिक  वर्षों  में  हानि  उठाना

 कोई  असामान्य  बात  नहीं हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  उपक्रम  पांच  परियोजनाओं  से  मिलकर  बना  है

 जो  निर्माण  तथा  उत्पादन  की  विभिन्न  अवस्थाओं  में  है  ।  इन  परियोजनाओं  में  से  हाई  प्रेशर

 बायलर  संयंत्र  तिरूचि  नामक  एक  परियोजना  ने  वर्ष  1967-68  में  थोड़ा  सा  लाभ  कमाया  हैं  |

 दूसरी  परियोजनाओं  में  भी  निर्माण  कार्य  पुरा  हो  जाने  और  उत्पादन  में  गति  आ  जाने  से  स्थिति

 में  काफी
 सुधार  हो  जायेगा  |

 ta  सिलेंडरों  का  निर्माण

 2823.  शी  गा०  ao  मिश्र  कया  श्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गेंस  सिलेन्डर  बनाने  वाले  किन्हीं  निर्माताओं  ने  गैस  सिलैण्डरों  के  स्थित  पर

 काम  आने  ater  देशी  सिलेंडर  बनाने  के  लिये  हाल  ही  में  सरकार  को  तथा  सरकारी  उपक्रमों  को

 पेशकश  की  हैं  तथा  देशी  सिलेंडर  बनाने  के  लिये  सरकार  से  किसी  प्रकार  की  सहायता

 मांगी  और

 यदि  तो  उस  पक्ष  का  नाम  और  गैस  सिलेंडर  सप्लाई  करने  की  शर्ते

 क्या  है  तथा  उसे  सरकार  से  किस  प्रकार  की  सहायता  की  आवश्यकता  है  त  झ ्था  उसके  प्रस्ताव  के

 बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 श्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  sa  मंत्रो  फखरुद्दीन  gat  अहमद )  हमें  गैस

 सिलेण्डरों  के  किसी  ऐसे  निर्माता  के  बारे  में  पता  नहीं  है  जो  पिछले  कुछ  समय  में  सरकार  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  माल  मंगाने  वालों  को  आयातित  हाई  प्रेशर  गस  सिलेंडरों  के  स्थान  पर  देश

 में  निमित  स्थानापन्न  सिलेंडर  देने  के  लिए  तैयार  हों  ।  तरल  पेट्रॉल  के  गेस  सिलेंडर  पहले से  ही

 देश  में  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  और  उनके  आयात  पर  रोक  लगी  हुई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बकरी  को  कसाई  हुई  कच्ची  खालों  का  निर्यात

 2824.  श्री  fra  चन्द्र  कया  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बकरी  की  कमाई  हुई  कौर  कच्ची  कितने  कितने  मुल्य  की  खाल  का  प्रति

 ज  विदेशों  विशेषकर  को निर्यात  किया  जाता  है  तथा  इससे  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  अजित  होती  और

 गत  पांच  वर्षों  में  देशब्रार  इसका  कितनी  मात्रा
 निर्वात

 किया  गया  तथा  इसी

 अवधि  में  उन  देशों  से  सामान्य  रूप  से  और  पाकिस्तान  से  विशेष  रूप  से  कुल  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  अजित  हुई  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (att  मुहम्मद  शफी  कुरेदा  )
 :  और  बकरी

 की  कमाई  हुई  तथा  कच्ची  खालों  एवं  बकरी  के  बच्चे  की  खेलों  के  निर्यात  का  कुल  मुल्य  निम्न

 . . प्रकार  था

 1963-64  49,79  लाख  रु०

 1964-65  41,38  लाख  रु०

 1965-66  33,00  लाख  ko  अवमूल्यन  के  बाद  के  आंकड़े

 46,59  लाख  रु० 1966-67

 1967-68  31,49  लाख  रु०  )

 पिछले  पांच  वर्षों  में  देशवाल  कुल  निर्यातों  का  एक  विवरण  ग्रेजी  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।  [ पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  ऐल०  Zto  1636/68]

 पाकिस्तान  को  नगण्य  मात्रा  में  निर्यात  किया  जिसके  आंकड़े  1963-64  में  15,000

 1964-65  में  18,000  रु०  1965-66  में  6,000  रु०
 1966-67

 1967-68  में  कोई  निर्यात  नहीं  किया  गया  |

 M/s  Hindostan  General  ludustry  Limited  Nangloi,  Delhi

 2825.  Shri  Nihal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  details  of  the  goods  exported  by  M/s.  Hindustan  General  Industry  Limited,
 Nangloi,  Delhi  during  the  last  five  years  and  the  names  of  the  countries  to  which  goods
 were  exported  and  the  amount  of  foreign  exchange  earned  thereby:  and

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  some  of  the  importing  countries  have  stopped  import-
 ing  goods of  this  firm  as  these  were  found  to  be  of  inferior  quality  ?-
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 )

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  (a)

 &(b)  Official  statistics  are  not  maintained  exporter  but  on  a  commodity  basis,

 It  is  however  understood  that  M/s.  Hindustan  General  Industry  Limited,  Nangloi,
 Delhi  have  not  exported  any  goods  during  the  last  five  years,

 रुकेगा  उर्वरक  कारखाने  बिना  बिक्री  उर्वरक का  स्टाक

 (2826.  ait  चिन्तामणि  पाशिग्रहो  :  क्या  ख़ान  तथा  घातु  मंत्री  यह  बताने  कौ

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (१)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  रुकेगा  उवेरक  कारखाने  में  तैयार  किये  गये  sacs

 भारी  मात्रा  में  बिना  बिके  पढ़े

 केन्द्रीय  सरकार  इस  कारखाने  से  उत्पादन  का  कितना  अ  श  खरीदती  और

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  सरकार  उत्पादन  का  अपना  अ  श  नहीं  उठा  रही  है  ?

 खान  तथा  धातु  उपमंत्री  राम  सेवक  :  राउरकेला  उर्वरक

 खाने  के  पास  जुलाई  1968  के  अन्तिम  सप्ताह  में  लगभग  30,000  टन  कैल्सियम  अमोनियम

 नाइट्रेट  का  स्टाक  था  ।  इसकी  तुलना  में  जुलाई  1968  में  कारखाने  को  28,733  टन  के  लिए

 are  मिले  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  उनके  पास  अभी  37,441  टन  माल  के  प्रेरणा  के  आंध्र  हैं  ।

 (=)  इस  समय  व्यवस्था  यह  है  कि  भारत  सरकार  कुल  उत्पादन  का  50  प्रतिशत  ले

 लेती  है  और  उसे  केन्द्रीय  उर्वरक  संगठन  को  विभिन्न  राज्यों  में  वितरण  के  लिए  दे  देती  है  ।

 दोष  50  प्रतिशत  की  खुले  बाजार  में  बिक्री  होती  है  ।

 जी  हैं

 लीबिया  में  एस्वेस्टोस  सीमेंट  कारखाना

 भी  स०  ह  न्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 म
 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  भारतीय  जाय  TY  लीबिया  में

 tale  सीमेंट  कारखाना  लगाने  की  अनुमति  दे  दी

 यदि  तो  इस  भारतीय  फर्म  ने  इस  परियोजना  में  कितनी  अश  पूजी

 लगाई

 क्या  कोई  विदेशी  मुद्रा  दी  गई  है  अथवा  इस  सम्बन्ध  में  कोई  वैकल्पिक  प्रस्ताव

 रखा  गया  और

 उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  fag)  :  जी  हां  ।  भारतीय  फर्म  को

 तीय  मशीनों  के  निर्यात  के  बदले  50,000  लीबियाई  पोंड  मुल्य  के  इक्विटी  दायर  लेने  की

 मति  दी  गई  है  ।  विदेशी  मुद्रा  को  भेजने  की  कोई  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।
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 aa  एक  भारतीय-ली  बिदाई-कुलवन्ती  संयुक्त  उद्यम  झगा  ्  नई  कम्पनी  जिसे

 लीबिया  में  नियमित  करने  का  प्रस्ताव  अधिकृत  तथा  चुकता  पूजी  क्रमशः  दस  लाख  तथा

 5,00,000  लीबियाई  पौंड  होगी  ।  इसके  51  प्रतिशत  शेयर  लीबिया  39  प्रतिशत

 कुवैती  भागीदार  तथा  10  प्रतिशत  भारतीय  फर्म  द्वारा  लिये  जायेंगे

 भारतीय  उद्योगपतियों  द्वारा  विदेशों  में  लगाई  गई  पुजो

 2828.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  चारशिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  उद्योगपतियों  द्वारा  31  1968  तरू  विदेशों  में  कितनी
 पू

 जी

 लगाई  गई

 यह  पूजी  किन-किन  देशों  में  लगाई  गई

 जिन  व्यक्तियों  फर्मों  ने  पू  जी  लगाई  है  उनके  नाम  क्या  और

 यह  पूजी  किन  शर्तों  पर  लगाई  गई  है  ? (a)

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  -31  1968

 तक  विश्व  के  विभिन्‍न  भागों  में  51  परियोजनाओं  की  स्थापना  की  मंजूरी  दी  गई  थी  जिनमें

 अनेक  उद्योगपतियों  की  लगभग  11.8  करोड़  ०  की  शेयर  पू  जी  लगेगी  ।

 (a)  ये  परियोजनाएं  निम्नलिखित  देशों  में  स्थापित  की  जायेंगी

 i  इथोपिया  1]  इराक

 2  घाना  12  लेबनान

 3  केनिया  13  सऊदी  अरब

 4  लिबिया  14  आयतें ड

 नाइजीरिया  15  उत्तरी  आयलैंड

 तंजानिया  16  मलयेशिया

 11  ब्रिटेन युगांडा

 जाम्बिया  18  तथा

 श्री  लंका  19  कोलम्बिया

 10  इरान

 (7)  इन  परियोजनाओं  में  निम्नलिखित  भारतीय  पार्टियां  सहयोग  दे  रही  हैं

 1)  मेसर्स  बिड़ला  gad  कलकत्ता  |

 2)  मेसर्स  बाम्बे  सौंप  बम्बई  |

 3)  इससे  डनकन  ब्रदर्स  एण्ड  Fo  प्रो  कलकत्ता  |

 4)  aaa  एस्कार्ट  फरीदाबाद  |

 मैसर्स  के०  टी०  डागर  एण्ड  कं०  बम्बई  ।

 nae 6)  शी  कार  एम०  च्  र कला  बम्बई  |

 248



 लिखित  उत्तर

 ——$<$—$=
 1968

 थ एएएल्‍एत  er
 te  te  लिखी

 L-  mY त  केंम बन्द  प्रेमचन्द  ह  ry

 8)  sf  एल०  बम्बई
 1

 9)  मैसर्स  रेमंड  aaa  fact  बम्बई  ।

 10)  tat  प्रीमियर  लाइटिंग इ  ्डस्ट्रीजें  प्रवासी
 ।

 11)  हमास  एच  ०.  एल  ०  भल होत रा  एण्ड  संस
 (S180).

 कलकत्ता  |

 हमला  ahead  काक  बम्बई  |
 12)

 13)  मैसेज
 इण्डियन  कृ ०

 rag

 14)  dad  tse  पेन्सिल  मुद्दा

 14)  ated  सहला  बम्बई  ।

 164  dag  जाल  नामित

 क  धमाके  जय  इमेज  निर्यारिंग  कलकत्ता

 18)  मैसर्स  जनरल  इन्डस्ट्रीज  Fo  कलकता
 ।

 प्रति  स्वास्तिक  ग्लॉस  चन्द्रपुर  ।
 19)

 of)  दो  (a1% 0)  |

 21)  dad  अशोक  मद्रास  ।

 2221  ward  ध् नमैटल्से  we  weeds

 ee  wise  एण्ड
 महिंद्र

 बम्बई
 |

 24)  dad  rafieae  केस् ट्रक रन  एण्ड  इक्यूपमेंट
 कलकता

 353  1... (.] ७. 2८.  {ue 2)
 |.

 264  Go  ए  कक सकें ता  ।

 27)  मुझसे  अहमद

 28)  मैसर्स  गाडरेज  एण्ड  वायस
 मेन्यू

 haar  कृ०

 29)  fad  इन्टर  ट्र  ड  विशाखापटनम  ।

 30)  dud  Ho  ग्लास  पुना  ।

 मैसेज  गावड़े  प्लास्टिक  बम्बई  |
 51)

 2)  मैसेज  मफतलाल  गागल माई  कं०  बम्बई

 नि  क्लिक  हाडंब्रोडंस  बम्बई  wat.

 34)  fad  इण्डियन  ga  मंस्यूफैक्चरसे  बम्ब  1,
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 Written  Answers  August  6,  1988

 विदेशों  में  संयुक्त  उद्यमों  में  भारतीय  भागीदार  को  केवल  इस  रूप  में  अनुमति

 दी  जाती  है  कि  भारत  से  देशी  तकनीकी  जानकारी  आदि  का  निर्यात  कियां

 जा  सकता है
 ।  सामान्यतः  नकद  राशि  भेजने  को  अनुमति नहीं  है  ।

 नैमित्तिक  रेलवे  श्रमिकों  को  सिविल  दरों  पर  भुगतान

 2829  श्री  चक्रपाणी  थ्री  एस्योस

 शो  नम्बियार  शी  नयनार

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  यह  सच  है  कि  रेलवे  बोर्ड  ने  दिनांक  18  1968  को  एक  परिपत्र

 संख्या  ई०  6)  1167  जारी  किया  था  जिसमें  ag  अनुदेश  दिया  गया  है

 कि  नैमित्तिक  पारी  के  श्रमिकों  को  न्युनतम  मजूरी  के  रूप  में  कलेक्टर  द्वारा  निर्धारित  सिविल

 वरों  पर  भुगतान  किया  जाये  और  स्थानीय  स्थिति  और  काम  के  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 रेलवे  ऊची  दरें  मी  घोषित  कर  सकती  हैं

 यदि  gi,  तो  क्या  रेलवे  बोर्ड  के  इत  अनुदेशों  को  क्रियान्वित  किया  गया  है

 (7)  नदी  तो  इसके  क्या  कारण

 (a)  क्या  सरकार  को  दक्षिण-पूर्व रेलवे  कमंचारो  संघ  की  बिलासपुर  शाखा के  मंत्री

 से
 कोई  ज्ञापन  पत्र  प्राप्त  हुआ  कौर

 (¥)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या  और  उस  पर  क्या  कार्योवाह्दी  की  गई  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  ये०  मु०  जिस  पत्र  का  हवाला  feat  गया

 उसकी  एक  प्रति  अग्रणी में  सभा  पटल  पर  रखी  गई  ।  में  रखा  गया  ।  संख्या

 एलटा  1637/68]

 और  (71)  रेलवे  बोड़े  दारा  जारी  किये  गये  आदेशों  में  किसी  विशेष की

 स्थिति  में  निर्दिष्ट  कारवाई  करने  की  व्यवस्था  इस  पर  अमल  करने  का  प्रश्न  तभी

 उठेगा  जब  कोई  घटना  हो  ।  यदि  अपील  न  किये  जाने  का  कोई  विशिष्ट  मामला  सरकार  के

 ब्यान  में
 लाया

 तो  उसकी  जांच  की  जायेगी  ।

 (=)  wat

 अम्याविदन  में  कहा  गया  है  कि  सिविल  प्राधिकारी  ने  1.1.1968  से  नैमित्तिक

 मजदूरों की  दर  में  संशोधन कर  दिया  था  भर  रेल  प्रशासन  ने  उसे  1.4.1968  को  बजाय

 1,5.1968 से  लागू  किया  इस  मामले पर  आगे  विचार  किया जा  रहा  है  ।

 Import  of  fraits  from  Afghanistan

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state 2830.  Shri  Nihal  Singh :

 (8)  the  names  of  the  firms  and  companies  which  bave  imported  fruits  from  Afghs-
 nistan  against  forged  licences  during  the  Jast  three  years;  and

 (b)  the  action  taken  by  Government  against  them  ?

 250



 लिखित  उत्तर
 _ts  srr,  1890  (aa  )

 ह

 The  'Depaty  Minister
 i
 in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd,  Shefi i  Quaresbi) :  (a)

 As  for  as  Government  are  aware,  no  fruits  have  been  imported  from  Afghanistan  against
 forged  licences  during  the  last  three  years.

 (b)  Does  not  arise.

 केरल  में  रबड़  के  बागान

 2831  ent  भ्र दि चन  क्या  बार्गिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  केरल  में  रबड  बागान  के  विकास  के

 लिय ेकेरल  सरकार  से  कोई  योजना  प्राप्त  हुई  है

 यदि  तो  परिव्यय  सहित  उस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उत्पादन  लक्ष्य

 क्या  और

 इस  बारे  में  सरकार  का  निर्णय  ब्या  है
 ?

 बाशी
 मंत्रालय  में  उपमंत्री

 मुहम्मद  :
 नही ँ।

 तथा  (a)  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 रूसी  सहायता  से  ट्रैक्टरों  का  निर्माण

 2832.  थी  घिरा  नाथ  aa

 att  fao  ना  शास्त्री

 stent  गीत  विकास  तथा  समवाय
 कायें

 मंत्री  ag  बताने
 कपा  करेंगे  किः

 क्या  ag  सच  है  कि  रूसी  aga  से  ट्रैक्टरों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 सरकार  के  व्विराधीन

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 इसमें  कितनी  विदेशी
 मुद्रा  खर्चें  हुई

 ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फजरुद्दीन  चली  अहमद  से

 मैसर्स  गाजियाबाद  इंजीनियरिंग  प्राइवेट  नई  दिल्‍ली  ने  सोवियत  रूस  के  मैसेज

 प्रोमांवोकस्पोर्ट  के  सहयोग  से  कृषि  ट्र  पटरों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  प्रस्ताव

 में  ores  में  20  अश्व  शक्ति  से  कम  के  10,000  ट्रेक्टर  प्रति  वर्ष  बनाने  की  सुविधाओं  की

 स्थापनाਂ  और  बाद  में  50  अयव  ate  के
 प्रतिवर्ष  5000  ट्रेक्टर  की  सुविधाओं  की

 स्थापना  करने  की  व्यवस्था  है  ।  फर्म  से  परियोजना  की  स्थापना  के  लिए  विनियोजन

 के  विस्तृत
 तथा  वास्तविक  agar  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  गया  जिसमें  भूमि  का

 आयातित  बरमों  इत्यादि  तथा  देश  में
 ही  प्राप्त  किए  जाने  वाले

 भौजारों  का  मूल्य  पूरक-पूरक  दिखाया  गया  है  ।  इन  ब्यौरों  की  अमी  की  जा  रही  है  ।

 पटसन  से  बनी  चीतलों  का  निर्यात

 2833  ait  छप  विद्यार्थी  कया  वारशिगज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 Written.  Anéwers  किच  कीव  ss  1
 किक

 (#)
 कयों  ag  सच  है  Set  नज पि  कहें  967-68  में

 eam  से  बनी  कूर्गी  का  निर्यात
 गत  बर्ष  से  अधिक  था  परन्तु  प्राप्त  हुआ  प्रति  इकाई  मुल्य  कम  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  स्थिति  कीं  सुधारने  के  लिंग  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  ?

 बारिश  मंत्रालय  में  सम्मान  वालो  कुरैशी  (#)  |

 (@)  न्य  देशों  से  प्रतियोगिता  फलस्वरूप  बर्ष  1967-68  में  पटसन  माल  से

 प्राप्त  होने  वालें  औसत  एकक  मुल्य  में  गिरावट  आई  ।  कालीनों  के  अस्तर  तथा -  अन्य

 पाल  उन  मदों  जिनके  विदेशी  बाजारों  में  ऊचे  दाम  मिलते  बडी  मात्रा  में  निर्यात

 द्वारा  एकक  मुल्य  में  सुधार  किया  जा  सकता  ऐमी  जिनके  लिए

 कृत  ऊचे  एकक  मूल्य  मिलते  हैं  तथा  जिनके  निर्यात  की  तत्काल  सम्भावनाएं  उत्पादन  के

 विविधिकरण  तथा  प्रोत्साहन  के  लिए  सरकार  मैं  पटसन  उद्योग  को  वित्तीय  सहायकों  देंने  के

 लिए  5  करोड़  रुपये  की  at  अलग  से  व्यवस्था  की  है  ।  इसी  कों  ध्यान  रख  कर  उत्पादन

 विकास  के  गवेषणा  कार्यक्रम  के  लिए  विपणन  विकास  निधि  को  मी  सहायता  दी  जाती  है  ।

 भारत  में  पाकिस्तानी  नागरिकों  की  चल  सम्पत्ति  का  aaa  हुस्त तिर णी

 2834  sit  anda  wat  कया  चाहिये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  हाल  ही  में  अ  में  झन  षाक्स्तिनी  नागरिकों  की

 अचल  सम्पत्तियों  के  अवैध  हस्तांतरण ों  के  मामले  हुए  है  जिन्हें  पाकिस्तान  द्वारा  भारत  पर  किये  गयें

 आक्रमण  के  सम  दार  कीं  सम्पति  घोषित  कियां  गयां  था  औरे  उनके  मंत्रालय
 देर

 1965  मैं  जारी  की  गईं  अधिसूचना  ar  उल्लंघन  करके  बह  घन  पाकिस्तान  मेज

 क्या  भारत  के  रिज  बेक  को  कोई  सुचना  दिये  बिना  ही  म्रचल  सम्पति  को  ag

 हस्तांतरण  हुआ  और

 (7)  कया  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  की  है  और  यदि  तो  उसका  zat  परि+

 ara  निकला  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  से  (a)  रिजर्व
 बैक  साफ  इण्डिया  ने  दास  सम्पति  अभिरक्षक  को  सुचित  किया  कि  पाकिस्तानी  साम्राज्यों
 की  बिक  अथवा  आदान-प्रदान  के  पंजीकरण  के  कुछ  मामलों  की  जानकारी  afer  बंगले
 पंजी की रों  ने  रिज  बैंक  आफ  कलकत्ता  के  मुद्-घटनीय  नियंत्रण  विभाग  को

 चू
 कि  मारते  में  पाकिस्तानी  नागरिकों  की  सभी  अचल  सम्पत्तियां  10  1965

 से  सम्पत्ति  अभिरक्षक  में
 निहित  पंचमी  बंगाल  की  सरकार  से

 गय  कि
 tet  सम्पत्तियों  को  विक्रेय  amar  अदिन-प्रदान  ada  होगा  ।  परिचेंमी  any  की

 सरकार  नें संबद्ध
 प्राधिकारियों  को  हिदायतें  जारी  कर  दी  वे  पाकिस्तानी  संपत्तियों  .  कीं

 बिक्री  अथवा  हस्तांतरण  के  मामले  अभिरक्षक  को  सुचित  करें  ।  शत्रु  सम्पत्ति  के  अभिरक्षक
 मै  बदतमीजी  बंगाल  में  जिला  अधिकारियों  को  विशेषतः  बता  दिया  है  कि  10  1965
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 5  on ANE ., aan  1968  लिखित  उत्तर नान  पन  नपा  ग  en  re  te

 +  अथवा  उसके  पहचान  पाकिस्तानी  सम्पत्तियाँ  कौ  fast

 अ

 seat  आदान  प्रदान  के  समी  सौदे

 अवैध  और  उन्हें  मान्यता  sel  दी  जा  ।

 दोनों-केशों
 के  मध्य  कन  को  भेजने  की  सुविधायें  नहीं  feat

 से  प्र प्राप्ति  आय
 की  को  set  नहीं  उठता

 Saas  To  ver  (Pvt.)  Lingsited  and  Saas  Engineering  Co.  (Pw)  itd.  Caloutts:

 #2835,  Sbrl  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Industtial  Develepment
 and  Company  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  the  dates  when  the  SAAS  Tower  Private  Limited  and  the  SAAS.  Engine  orbig

 Company  Private  Limited,  9,  Waterloo
 Street,  Calcutta  were  registeted;

 ( by im  the:  tumber  of  Government  and  private  contracts  re)  far  obtained  both  ithese

 companies  and  the  value  thereof;  and

 (2)  the  names  of  persons  who  have
 beca

 directors  and
 shareholders:

 of  these  com-
 panies  so  far  ?

 The  Minister  of  lndnatrial  Development  ané  Company.  Affairs  Fakhraddin  Alt
 -Alfinedy  (a).  Metsrs.  SAAS:  Tower  Private  Limited  and  SAAS  -Engimearing:

 ‘Company ६
 imited  registered  01  May.  25,

 1967
 and  July.  13,  1965.  respectively.

 ().  The  information  is  not  available.

 ©  S/Shri  Bimal  Chandra  Sunil,  Roy  ;Choudhaury,  Promads.  Kumar:  Sahegad
 Asim  Kurnar  Sarkar  have  been  the  directors  as  well  as  the  only  shareholders  of  M/s.  SAAS
 Tower  Private  Limited.  since  its

 incorperation..

 कि  she  ‘Asim  Sarkar  Kumar  Promode:  Kumar  Saha  and  Roy  Choudhury  ba.e
 been  the  directors  as  well  as  the  shareholders  of  Mis.  SAAS.  Engineering  चान इ छाजन उजलत: (णा 828%:

 Limited  since  its  incorporation.  §/Shri  Amitava  Ghosh  and  Nikhil  Ranjan  Sarkar  were
 alsé  on  the  board  of  directors.  But  they  do  not  hold  any  shares  of  the.  company,  Shri
 Amitava  Ghosh  was  Director:  of  the  Company  from  July  13,  1965  to  फा द्ला। एडं  28,7963
 apd  -Shri-  Nikhil  Ranjan  Sarkar  from  November  10,  1965  ta  March  28,  19664. :

 *Original  Question  is  in  Hindi

 Sanctioning  of  foreign  exchange  to  Dalmia  Cement  factories

 2836,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Industrial  Devetot
 and  Company  Affairs  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No

 255.0  on:
 thé  391  February,  1968  and  state-:

 (a)  the
 amount

 of  foreign  exchange  sanctioned  to  each  of  the  Dalmia  Group  of
 Cement:  factories in’  Haryana,  Madras  and  Orissa  from

 the  date  of  ‘their  to.

 Sate,

 (5)  the  amcunt  of  foreign  exchange  demanded  by  these  cement  factories’  daring:  the
 year  1968-69  so  far:  andਂ

 (c)  the  action  taken  by  Government  for  sanctioning  the  foreign  exchange  to  them  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  ठी  Company  Affairs  Shri  Fakti bifudain-
 Alimred}  थित  0  (0)  Thé  information-is  being  collected  and  it  wilt  be  laid.  yn  -  the’  ‘fable

 of  the  House
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 Zine  Smelter  Profet

 2838.  Shri  Onkar  Lal  Bohra:  Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  number of  the  officers  and  employees  newly.  appointed  in  the  Hindustan
 Zinc  Smelter  Project  at  Debari  near  Udaipur  (Rajasthan)  during  the.  last  three  years  with

 expenditure  incurred  on  the:n;  and

 (hb)  the  total  amount  of  expenditure  incurred  on  travelling  and  other  facilities.  pro-
 vided  to  the  newly  appointed  staff  and  the  present  expenditure  of  the  Company  and  the

 source  of  its  income  7

 _-The  Deputy.  Minister  in  the  Ministry  of  Steel,  Mines  and  Metals  (Shri  Ram  Sewak)  :

 (a)  45  officers  and  about  814  staff  and  workmen  including  casual  labour  have  been  appo-
 inted  in  the  Zinc  Smelter  during  the  1851  three  years.  Yearwise  additional  expenditure  on

 accoutit  of  salaries  and  allowances  for  the  newly  appcinted  staff  is  as  under  :-

 1965-66  Nil

 1966-67  Rs  8.00  Jakhs  80102],

 1967-68  Rs  .
 18.00

 lakhs  approximately,

 (b)  Total  amount  of  expenditure  incurred  on  travelling  and  otber-facilitier  provi  1८0
 to  the  newly  appointed  staff  during  the  last  three  years  was  about  Rs.  1.60  lakhs:  -  The

 Zinc  Smelter  having  gone  into  production  from  1.1.1968,  the.  present  monthly  average  of

 expenditure  on  recurring  and  revenue  accuunt  for  the  whole  Company  is  about  Rs.  46.00

 lakhs,  :The  source  of  income  of  the  Company  is  from  sale  proceeds  of  zinc,  lead,.  super-

 0०७ 1816: 11761  and  cadmium  produced  by  the  Company.

 Ban  on  permits  for  the  manufaciure  of  Alloy  Steel

 -2839;  Shri  Madbu  Limaye  Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals  ‘be  pleas-
 ed  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Goveroment  have  now  decided  to  impose  a.  ban  on

 issuing  perinits
 for  the  manufacture  of  Alloy  steel;

 (b)  if  so,  whether  the  existing  production  capacity  is  sufficient  to  meet  ‘all:the  req:

 uirements;

 (c)  the  amount  of
 production,  import  and  requirement  of  Alloy  steel  in  the  next.

 three  years,  year-wise;  and

 (d)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  existing  capacity  of  Alloy  steelਂ  is  not  being
 fully.  utilised  ?.

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel,Mines  and  Metals  (501  Ram  Sewak):
 {a)  Except  under  the  general  policy  to  allow  of  production  by.  existing
 units  within  certain  limits,  creation  of  fresh  capacity  for  alloy  and  special  steels  has.  been
 placed  on  the  list’’  for  the  period  April  1968  March,  1969:

 (b)  Existing  production-is  not  adequate  to  meet  the  demand  fully  at  present.  How-
 ever,  after  implementation  of  the  s
 1

 chemes  which  have  already  been  sanctioned,  the  demand 3
 expected  to  be  met  internally  to  a

 considerable  extent.
 (c).  According  to  the  recent  estimates  of  the  NCEAR,  the  demand  for  alloy  and

 special  steels  by  1970-91  will  be  380,290  tonnes.  Capacity  set  up  so  far  15  over  150  000
 M,T.  _  per.  year,  ..This  will  increase  as.  the  schem  es  already  sanctioned  80.0  implemented and  imports  will  automatically  diminish.
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 (d)  Due  to
 the  general  recessionary  trend  there  has  been  some  reduced  pr roduction

 of  alloy  steels.

 Employment  of  Dumb  and  deaf  Students  in  Rallway  Department

 3840.  Sbri  Madha  Limaye :  Will  the  Minister  of  Rallways  be  pleased  छ  state
 :

 (a)  Whether  it  is  a  fact  that  education  is  being  imparted  tosome  dum  and  deaf

 children  with  the  assistance  of  the  Railway  Department  and  the  Railway  Administration
 has  given  assurance  that  the  said  children  would  be.  provided  with  suitable  jobs  in  the

 Railway  Department  after  they
 have

 completed
 their  education ;

 (b) is  so,  the  number  of  such  students  as  have  been  provided  with  jobs  by  the

 Railway  Department  so  far ;

 (c)  Whether  Railway  Department  would  implement  their  assurance  in  future  also

 after  the  dumb  and  deaf  chileren  have  completed  their  education  ;

 (d)  Whether  Government  have  received  representations  in  this  regard  stating  that
 iobs  are  not  being  provided  for  the  dumb  and  deaf  children  even  after  completion  of

 their  education;  and

 (७)  if  so,  the  action  being  taken  by  Government  on  these  representations?

 |  V6 Minister  for  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  (a)  Former  part

 No Latter  part

 (b)  &  (c)  Do  not  arise

 (d)  Yes

 (e)  A  representation  was  received  standing  that  handicapped  children  who  receive

 education  with  Railway  assistance  should  be  provided  employment.  As  far  as  education  ‘is
 concerned,  assistance  from  Staff  Benefit  Fund  is.  available  for  this  purpose.  :As  for  the

 employment  there  are  instructions  regarding  employment  of  handicapped  persons on
 Railways  but  there  are  no  special  instructions  regarding  employment  of  children  of

 railway  employees.

 Passenger  amenities  at  Shahad  Railway  Station

 2641.  Sbri  Madbu  Limaye :  Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased

 to  state

 (a)  whether  Government  have  received  any  representation  from  the  Shahad  Passe-
 ngers’  Association  of  the

 Central  Railway  wherein  it  has  been  stated:  that  amenities  are
 Not  provided  to  the  passengers  at  Shahad  Railway  station;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  thousands  of  passengers  get  down  at  Shahai  station

 every  year  go  to  Bithoba  Temple,  which  is  a  prominent  religious  place  in  that.  area,  but
 the  Railway  authorities  have  failed  to  provide  amenities  to  the  passengers  on  that  station;
 and

 (c)  if  so,  whether  Government  propose  to  provide  amenities  to  passengers.  at  Shahad
 station  ?

 Minister  for  Railway  (Shri  C.  M.  Poonacha)  (a)  Yes

 (b) ;  and  (c)  Shabad  is  a  suburtan  Station  situated  on  the  north-east  section  between

 Kalyan  and  Kasara.  The  passenger  traffic  is  heavy  on  two  days  in  a  year-on  cadeshi™
 days  in  the  month  of  Ashad  and  Kartik,  when  quite a  -  क  कनी  सन  हि  बना  लिए larce  number  of  persons  visit

 2$5
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 ह  e.  The  station  is  ‘already  provided  with  amenities,  ;such,  as.  coverਂ

 X20"  eacti’on  the  Up  and  the  Down  platforms,  adequate  tube
 light:  DBs  benches

 And  :concrete  platforms,  on  Up &  Down  platforms  for  passengers  to  sit,  lavatory,
 urinal  aod  water  tap  connections.  addition,  work  is  underway  to  provide  a  foot

 over  bridge  to  comnect  the  Up  and

 Eis:  ‘to-further  augment  the  amenities  available.at  this  station  as  follows-

 Subject  49  approval  by  she  Suburban  Railway
 Users:

 Consultative  Committee  and.availabi-

 lity  of
 fads:

 Pa  ‘Fan
 fength  platform  eover  over  Up  and

 Down  platforms.
 (ii)  Asphalting  of  road  connecting  the  level  crossing  with  the  ‘néw  Booking

 (iiiy  Shifting  of  the  shed  from  the  Up  platform  to  a  mew  focation  on-the-npsids

 ~fear  the  entrance  ‘for  providing  covered-  accommodauon  81  the  proper
 place.

 लघु  उद्योग  में  मंदों  संस् वस् घी  प्रंध्ययन  दल

 तथा  मंत्री  यहाँ 2842,  Xie,.

 बताने  की
 कपा  करेंगे

 ue (*) 9
 क्या  ay  उद्योगों  में  मंदी  सम्बन्धी  अध्ययन

 दल
 ने  अपना  प्रतिवेदन प्रस्तुत

 दिया

 (a)  यदि  तो  उसमें  क्या-क्या  मुख्य  निष्कर्ष  तथा  सिफारिशें  कौ  और

 उन  पर  बया  fama  यय  ?

 तथा  ava  बंधो  फवतहोय  (w)-998

 et

 दल  कौ  मुख्य  fas  शीशे  निम्नलिखित  से  सम्बन्धित  हैं
 :-

 उदार  ऋण  apes  रिश्ता  ares  संकार  की  ऋण  योजना  का  उदार

 बनाया  लघु  क्षेत्र  के  लिये  पर्याप्त  तकनीकी  दरी
 परामर्श  सद् दा पता

 की

 व्यवस्था  माल  बेचने  में  प्राप्त  की  लु  उद्योंगों  को  अपनें
 को

 aga  रुप  हे  बेचने  में  सहायता  के  लिए  व्यापार  saat  लघु  उद्योग  को

 सरकारी  खरीद  का
 समुचित

 भाग  सरकार  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से
 सामूहिक

 arcane  करने  के  लिए  लघु  योग  एककों  विशिष्ट  कंसोर्टियम  की  श्थापका  कमी

 चाले  कच्चे  माल  ag  क्षेत्र  कों  पर्याप्त  सम् भरण  देश  में
 मशीनी  हजारों  की  मेवों

 मांग  के  स्वल्प  की  अध्ययन  करने  कें  लिए  गोष्ठियों  का  आयोजन  करना  ।

 ==
 feat  घिचां  सीन  हैं

 छान  ब्यूरो  के  क्षेत्राधिकार  का  विकास

 7843.
 जाठ  aq लेन  «.  क्या  GUNN,  *  खस  erat  arg  मंत्री  ag  को  छुपा Ram. 3

 |
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 कपा  खान  ब्यूरो  का  काम  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  पर  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  कर  लिया

 गया  और 2

 (=)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  उप  मंत्री  राम  :  झर

 भारतीय  खान  ब्युरो  को  गवेषणा  सम्बन्धी  ग्रतिरिक्त  उत्तरदायित्व  संभालने  और  खनन  उद्योग

 को  सलाह  देने  योग्य  बनाने  के  हेतु  संस्था  में  एक  परामर्शदाता  कक्ष  स्थापित  करने  का  निश्चय

 किया  गया  है  ।  यह  योजना  विचाराधीन  है  |

 केलों  का  निर्यात

 2844,  wo  रोनेन  सेन  :  क्या  बारिश  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  से  केलों  का  निर्यात  बहुत  कम  हो  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा

 गत  वर्ष  कितने  मुल्य  का  तथा  कितने  केलों  का  निर्यात  किया  और

 ()  केलों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  गई  है
 ?

 ज्ञासिज्य, मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  aa  :  हां  ।

 कारण  निम्नलिखित  है  :-

 (1)  केवल  गत  कुछ  वर्षों  में  ही  केलों  के  निर्यात  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  के

 लिये  विशिष्ट  प्रयत्न  किया  गया है  ।  कुछ  वर्षों  पूर्व  इटली  को  केलों  के  निर्यात

 में
 सफलता  नहीं  मिली  थी  |  बड़े  पैमाने  पर  निर्यात  करने  से  पुर्व  शीघ्र

 बिगड़  जाने  वाली  वस्तु  को  सुदूर  गन्तव्य  स्थानों  को  भेजने  की  व्य व्हा यंता  का

 निश्चय  करना  था

 (2)  यद्यपि  भारत  केलों  का  एक  बड़ा  उत्पादक है  परन्तु  निर्यात  की  जाने  वाली  किस्म

 का  केला  पत्तनों  के  पास  के  क्षेत्र  में  पेदा  नहीं  होता  |  केलों  के  इक्ट्ठा  करके

 पत्तनों  तक  पहुँचाना  एक  बड़ी  समस्या  है  ।

 रूस  के  साथ  व्यापार

 2845,  sit  दामानी  :  थो  रवि  राय  :

 श्री  इंकर  शर्मा  थी  श्रद्धा कर  सुधार  :

 श्री  दी०  चे  शर्मा
 :

 क्या  वासी  मंत्री  यह  बताने  की  कसा  करेंगे  कि  :

 मास्को  में  रूस  की  सरकार  के  साथ  हाल  में  हुई  उनकी  बातचीत  का  क्या  afr

 राम  निकला  और
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 सोवियत  संघ  ने  भारत  की  आयात  की  ज  वाली  वस्तुओं  तथा  उस कमल  कौ

 निर्यात  की  जाने  वाली  वस्तुओं  में  परिवर्तन  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  :  और  23  1968  से  26

 1968  तक  मास्को  में  भारत  के वारिणिख्य  मंत्री  और  रूस  के  विदेश  व्यापार  मंत्री  कें  बीच  जो

 बातचीत  हुई  वह  विभिन्न  विषयों  पर  हुई  थी  और  मुख्य  रूप  इस  विषय  पर  था  कि  दोनों

 देशों  के  बीच  व्यापार  बढ़ाने  के  लिये  कार्यवाही  की  जायें  ।

 जिन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  उन्हें  निम्न  दो  भागों  में  जा  सकता  है

 वर्तमान  आयात  व्यापार  की  प्रवृतियां  ;  और

 वाणिज्यिक  तथा  आर्थिक  सहयोग  के  क्षेत्र  नई  सम्भावनाएं  |

 दोनों  पक्षों  ने  यह  स्वीकार  fear  कि  भारत-रूस  व्यापार  में  अत्यधिक  वृद्धि  होने  का

 कारण  यह  है  कि  दोनों  देश  पारस्परिक  हित  के  आधार  पर  व्यापार  क्षेत्र  बढ़ाना  चाहते  हैं  |

 भारत  की  बढ़ती  हुई  विकास  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये  रूस  से  मशीनों

 और  उपकरणों  का  भारत  से  रूस  को  सभी  परम्परागत  तथा  गैर-परम्परागत
 वस्तुओं

 के  निर्यात  के  बराबर  कर  दिया  गया  है  ।

 अन्त  में  दोनों  मंत्री  इस  निष्कर्ष  पर  पहुँचे  कि  भारत  से  परम्परागत  वस्तुओं  के  निर्यात  को

 बढ़ाने  की  गु  जाइए  है  ।  बातचीत  से  यह  संकेत  मिला है
 कि  देशों  के  बीच  अभी

 और

 व्यापार  बढ़ेगा  |

 भारतीय  व्यापारी  संगठनों  को  रूसी  उपभोक्ताओं  की  पसंद  कीं  जानकारी  देने  की

 नामों  पर  भी  चर्चा  की  गई  ताकि  भारत  से  बढ़िया  किस्म  की  और  वस्तुओं  का

 निर्यात  किया  जा  सके  i

 दोनों  मन्त्रियों  ने  दोनों  देशों  के  बीच  औद्योगिक  सहयोग  की  संभावना  के  ब  में भी

 चर्चा  की  थी  और  यह  सहमति  प्रकट  की  गई  थी  कि  चमड़े  से  बनी  फलों  के  रस

 और  टर  पटरों  के  मामले  में  संभावनाएਂ  विद्यमान  है  ।  अन्य  क्षेत्रों  में  सहयोग  के  बारे  में  जो

 अग्र  तर  चर्चा  को  जायेगी  |

 रूस  ने  भारत  से  पटसन  की
 वस्तुए

 और  फलों  के  रस  जैसी  उपभोक्ता

 ओं  को  मात्रा  में  खरीदने  की  इच्छा  प्रकट  की  |

 इस  बात  पर  मी  सहमति  प्रकट  की  गई  कि  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  we  आधिक

 सहयोग  को  अधिक  से  अधिक  बढ़ाने  के  लिये  अपेक्षित  व्यावहारिक  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।

 इन  निर्णयों  को  उत्तरोत्तर  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  और  1971-75  के

 ञ  झ लिये  एक  नय ेव्यापार  कर।र  को  अन्तिम  रूप  दे  ने  लिये
 इस  वर्ष  या  अगले  वर्ष  के  आरम्भ  में

 बातचीत  की  जायेगी  ।
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 भारत  से  बड़ी  संख्या  में  माल  डिब्बे  खरीदने  की  अपनी  इच्छा  दोहराई  है  ।  यह  मी

 कार
 किया  गया  है  कि  रूस  द्वारा  अपेक्षित  माल  डिब्बों

 के
 तकनीकी  विवरण  संबंधी  जानकारी

 लेने  देने  के  काम  में  संतोषजनक  प्रगति  हुई  है  ।  रेलवे  माल  डिब्बों  के  मामले  में  भारत  अपना

 वाणिज्यिक  प्रस्ताव  शिक्षा  ही  पेश  करेगा  |

 भारत  सरकार  रूसी  सहयोग  से  एक  निर्यात-प्रधान  जूता  कारखाना  स्थापित  करने  के

 प्रस्ताव पर
 भी  विचार  कर  रही  है  ।  सरकार  इस  बात  को  भी  अपेक्षित  कर  रही  है  कि  इसके

 लिये  कया  उपकरण  और
 मशीनें

 रूस  से  खरीदी  जा  सकती  है  ।

 लौह  वयस्क  पर  निर्यात  शुल्क

 25846,  थ्री  दामाने  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  संच  है  कि  खनिज  अयस्क  सलाहकार  समिति ने  सरकार  से  अनुरोध

 किया  है  कि  लोह-अवयस्क  पर  लगे  निर्यात  शुल्क  में  संशोधन  किया  जाये  ताकि  निर्यातक

 राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  का  मुकाबला  कर  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  नया  कार्यवाही  करने  का  विचार हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  काफी  :  तथा

 हाँ  लौह  अयस्क  पर  निर्यात  शुल्क  का  संशोधन  करने  के  प्रशन  पर  विचार  किया  जा
 रहा  है  ।

 हाथ करघों  के  निर्यात  के  लिए  प्रोत्साहन

 2847.  et  एस०  कार
 दामानी

 क्या  बाशिज्य  मंत्री  यह  जताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  हाथ करघों  के  निर्यात  के  लिये  नकदी  के  रूप  में  प्रोत्साहन  a

 संबंधी  किसी  योजना  की  घोषणा  की  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या  है  ?

 वारिणज्द  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  तथा  ae

 तीय  सूती  कपड़ा  मिल  संघ  हथकरघा  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिये  नकद  सहायता  दे  रहा  है  जो

 निर्यातित  कपड़े  की  किस्म  और  जिन  देशों  को  वे  भेजे  जा  रहे  हैं  उनके  आधार  पर  जहाज  पर

 मुल्य  के  14.0  प्रतिशत  से  लेकर  20  प्रतिशत  के  मध्य  अलग  अलग  होती  हैं  ।  यह  योजना

 1968 से  एक  वर्ष  के  लिये  लागु  रहेगी  |

 फास्फेट  के  निर्दोष

 2848.  श्री  एस०  कार  दामानी  :

 श्री  दी०  चे

 क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  मसूरी  देहरादून  aa  में  हाल  जर  50.0  मील

 फेड  पट्टी  का  पता  लगा  है  ;

 क्या  वहां  पर  इस  खनिज  पदार्थ  को  बड़े  प  माने  पर  निकालने  काम

 गया  ओर

 इस  देश  के  उवंरक  उद्योगों  को  कहां  तक  सहायता  मिलेगी  और  wake के

 आयात  पर  प्रति  वर्ष  खर्च  की  जाने  वाली  विदेशी  मुद्  की  fRerar  ayer  होंगीं

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप  wat  राम
 सेचक

 जि  ही

 (a)  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वक्षण  संस्था  द्वारा  फासफेट  राक  की  उपलब्ध  राशि  तथा

 श्रेणी  के  निर्धारण  के  लिये  पट्टी  का  अभी  संमन्वषण  fear  जा  रहा  विदोहन  कायें

 निक्षेप  को  सिद्ध
 करने

 के  पश्चात  ही  किया  जा  सकता  है  ।

 क्योंकि  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वोक्षण  संस्था  अभी  सर्वोक्षण  कर  रही  इस

 समय  इस  बात  के  संकेत  नहीं  सकते  कि  यह  निक्षेप  देश  के  उर्वरक  उद्योग-के  लिये

 सीमा  तक  सहायक  होंगे  और  किस  सीमा  तक  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होगी  ।

 fa  लगी-फिरोजपुर  सेक् दान  पर  पंजाब  मेल  अत्यघिक  भोई

 थों  aa  दत्त  क्या  मंत्री  यहं  बताने  की  करेंगे  करि

 बैया  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्‍ली-फिंरोजरपुर  खंड  पेर  पंजाब  मैले  में  अत्यधिक

 भीड़  रहती

 यदि  तो  इस  खंड  पर  यात्रियों  को  अतिरिक्त  रेल  गाड़ियों  की  सुविधा  प्रदान

 करने के  बारे  में  सरकार ने  क्यां  कार्यवाही  की  है  ;

 क्या  हरियाणा-एक्सप्रस  को  भाटिया  तक  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  और  यदि

 तो  और

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  मु०  :  नही ं।

 सवाल  नहीं  उठता  1

 (7)  नहीं  ।

 यातायात  सम्बन्धी  औचित्य  की  कमी  |

 ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन

 2850.  श्री  यज्ञ  दत्त  शर्मा  :  कयों  श्रौछ्नी  गि  विकास  तथा  समवाय-कार्यो  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किये  ब्रिटिश  इति  के  तीनों  निदेशकों

 ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि  उनके  बोर्ड  ने  नियुक्ति  से  प्रबन्ध  नियंत्रण  रखने  का  उदय  पुरा
 नहीं  हुआ
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 क्या  इन  निदेशकों  ने  सरकार  से  कहा  है  कि  वह  मेंस-प्यारी  लोगों  के  हाथ  से

 प्रबन्ध  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिये  शीघ्र  कार्यवाही  करे  तथा  कारपोरेशन  को  और  अधिक

 हानि  तथा  वित्तीय  दिवाला  निकलने  को  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 प्रौद्योगिक  तथा  समवाय-कायें  मंत्री  फखरुद्दीन  act  :

 सरकार  एक  हिस्सेदारी  के  कम्पनी  के  निदेशक  मंडल  कोई  निदेशक  नियुक्त  करने

 कीमती  नहीं  है  ।  फिर  दो  निदेशकों  जिनके  नाम  एक  हिस्सेदारी के  नाते  सरकार

 द्वारा  कम्पनी  के  चुने  जाने  के  मौलिक  रूप  से  सुझाये  गये  संकेत  दिया
 है

 कि

 कम्पनी  के  निदेशक  मंडल  में  बहुमत  के  वह  इसके  प्रबन्ध  में  कोई  प्रभावी  नहीं  उठा

 सकत े।

 और  कम्पनी  के  प्रबन्ध  के  कुछ  पहलुओं  के  बारे  में  कुछ  निदेशकों  ने  असंतोष

 airs  किया  हैं  ।  कम्पनी  के  लेखे  की  किताबों  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  209  (4)

 के  अन्तरगत  निरीक्षण  किया  गया  है  ।  रिपोर्ट  विचाराधीन  है  ।  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  कूपर

 एलन  इकाई
 को  अधिकार  में  लेने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 न्यू  विक्टोरिया  कानपुर

 2851.  श्री  नयनार  :  श्री  मुहम्मद  इस्माइल
 :

 क्रि  गणेश  धोष  :  शी
 रमानी

 :

 कया  वाशिज्ये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  वह  9  1968  को  कानपुर  में  कपड़ा  मिल
 कग

 चारियों  के  प्रतिनिधियों  को  मिले

 यदि  तो  उनके  साथ  क्या  बातचीत

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  साथ  सलाह  करके  सरकार
 का  विचार  कानपुर  मैं

 न्यू
 विक्टोरिया  मिल्स  को  खोलने  का

 यदि  ती  उसका  ब्यौरा  क्यां  और

 इस  मिल  के  कब  तक  चालु  होने  की  सम्भावना  है  ?

 चक्रीय  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  तथा  वाणिज्य

 मंत्री  9  1968  को  कानपुर  में  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  से  मिले  और  उनसे  कानपुर

 के  कपड़ा  उद्योग  की  स्थिति  के  बारे  में  बातचीत  की  ।  कुछ  अन्य  मामले  भी  उठाए  जो

 अन्य  उद्योगों  के  कर्मचारियों  से  सम्बन्धित  थे  ।

 हाँ  ।

 तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  साथ  जिस  प्रस्ताव  पर  विचार-विमर्श  किया

 fra  वाणी  कि ब  द  ९  द जा  रहा  है  उससे  फिर  चालू  हो  सकेगी  ।
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 सुती  धागे  का  रक्षित  भण्डार

 ia 2852.  at  q  be |  :  श्री  Fo  गोपालन  :

 at  उमसा नाथ  :  श्री  रमा

 क्या  बारिणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  दक्षिण  भारतीय  मिल  मालिक  संघ  को  ag  भाइवासन

 दिया  था
 कि  सूती  धागे  का  रक्षित  भण्डार  बनाने  के  लिये  सरकार  5  करोड़  रुपये की  व्यवस्था

 ह

 यदि  तो  क्या  उस  आश्वासन  को  पुरा  किया  गया
 ओ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  से  ऐसा  कोई

 आइवासन  नहीं  दिया  गया  था  तथापि  उपाधि  राशि  के  लिये  सरकार  कीं

 गारंटी  पर  स्टेट  बेक  आफ  इडिया  से  धन  प्राप्त  करके  दक्षिणा  भारतीय  मिल  मालिक  संघ

 तमिलनाडु  मिल  मालिक  संघ  द्वारा  दक्षिणा  भारत  की  मिलों  की  सुती  धागे  के  स्टाक

 सम्बन्धी  योजना  विचाराधीन  हैं  ।

 मीटर  रोल  में  गड़बड़ी

 2853.  श्राप  गोपालन  :  थ्री  विश्  नहान  सपा साथ  no  नः

 थ्री  श्रब्नाहम  :  श्री  पी०  रामसती
 :

 क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  7  1968  के  तारांकित  बदन  संख्या  1694  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  विशेष  पुलिस  संस्थान  ने  श्री  टी०  के ०  चौपड़ा  के  विरुद्ध  मामलों  की  जांच

 पुरी  कर  ली

 यदि  at,  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही की  गई

 weet  रोल  में  गड़बड़ियों  के  मामलों  में  अन्त ग्रस्त  अन्य  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  खेतड़ी

 तांबा  परियोजना  अधिकारियों  ने  क्या  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  :  जांच  अभी

 प्रगति  पर  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 चार  sawed  व्यक्तियों  में  से  एक  को  28  1968  को  सेवा  से  उन्मुक्त
 किया  गया  att  दो  की  19  1968  को  छंटनी की  गई

 थी  ।  चौथे  व्यक्ति  को  एक  अन्य

 प्रायोजना  में  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  है  और  उसे  दोषारोप-पत्र  दिया  गया  है  ।

 set  नहीं  उठता  ।
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 डीजल  लोकोमोटिव  वाराणसी

 2854.  श्री  सत्यनारायण  fae  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  डीजल  लोकोमोटिव  वाराणसी  को

 लाइनਂ  घोषित  कर  दिया  है  अथवा  इसे  अब  भी  माना  जा  रहा

 यदि  इसे  लाइन  घोषित  कर  दिया  गया  तो  क्या  अन्य

 रेलों  से  स्थानान्तरित  होकर  आये  हुए  कर्मचारियों  के  धारणाधिकारों  को  डीजल  लोकोमोटिव

 वाराणसी  को  हस्तान्तरित  कर  दिया  गया

 यदि  डीजल  लोकोमोटिव  वाराणसी  को  अभी  तक  लाइन

 घोषित  नहीं  किया  गया  तो  इसके  क्या  कारण  और

 1966-67  में  डीजल  लोकोमोटिव  बक्से  ने  कितने  इंजनों  का  निर्माता  किया  ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  मु०  :  यह  एक  परियोजना  है
 ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 निर्माण-कायम  अभी  पुरे  नहीं  हुए  हैं  ।

 55  इन् ल्यू  डी०  एम०  2  रेल  इंजन  |

 संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  कौर  विकास  सम्मेलन

 2855,  श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  ag  दिल्‍ली  में  हुए  संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  और  विकास  सम्मेलन  पर  सरकार  ने

 कुल  कितना  धन  व्यय  किया  और

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  ऐसे  आरोप  लगाये  गये  हैं  कि  यदि  दूरदर्शिता  से

 काम  किया  जाता  तो  बहुत  सा  धन  बचाया  जा  सकता  था  ?

 बारिश  मंत्री  दिनेश  भारत  सरकार  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के

 बीच  अंकटाड-द्वितीय  के  विषय  में  जिस  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  उसकी  द्यार्तों  के  अनुसार

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  द्वारा  जिनेवा  में  उनके  मुख्यालय  पर  अंकटाड-द्वितीय  बुलाने  के  बजाय

 नयी  दिल्‍ली  में  बुलाने  के  कारण  हुए  अतिरिक्त  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  भारत

 सरकार  द्वारा  को  जानी  है  ।  इस  सम्मेलन  के  लेखाओं  का  अन्तिम  विवरण  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  से

 हमें  अभी  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  इन  लेखाओं  की  जांच  करने  के  बाद  ही  सरकार  की  कुल  वित्तीय

 देयता  का  आंकलन  हो  सकता  है  ।

 नहीं  ।

 चण्डीगढ़  रेलवे  स्टेशन

 2856.  श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चण्डीगढ़

 रेलवे  स्टेशन  के  विकास  में  किन  कारणों  से  विलम्ब  हुआ  जबकि  बहुत  पहले  उसके  लिये

 धन  मंजूर  किया  जा  चुका  था  ?
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 रेलवे  मंत्री  (a  चे०  सु०  :  इस  काम  at  भरी  नहीं  दी  गयी  घन  की

 के  कारण  इस  काम  को  निर्माण-कार्यक्रम  में  अभी  तक  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।

 qatar  रेलवे  में  माइक्रोवेव  संचार  प्रणाली

 285  श्री  उमा नाथ

 थमो  चक़रपारिग

 श्री  नम्बियार

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेल  गाड़ियों  के  समय  पर  चलने  स्थिति  को
 सुधारने

 के  लिये  मुतवातिर

 रेलवे  मांईक्रोवेव  संचार  प्रणाली  आरम्भ  करने  के  Urata  पर  frary  वार ANALIM  ISAS  पजा  दी  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  व्या  हैं  तथा  इस  पर  अनुमानतः  कुल  कित

 खच  होगा
 ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  Fo  जी  ह  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  माइक्रोवेव

 प्रणाली  की  व्यवस्था  करने  के  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  चुका  है  तथा

 और  गोरखपुर-लखनऊ  खण्डों  पर  माइक्रोवेव  gers  स्थापित  करने  का  कार्यक्रम  बनाया  गया

 चूकि  माइक्रोवेव  संचार-प्रणाली  से  ऐसे  पर्याप्त  और  सुधरे  किस्म  के

 चालन  सीटों  की  व्यवस्था  हो  जाने  की  आशा  है  जिनसे  परिचालन  कुशलता  बढ़ेगी

 युक्तियुक्त  रूप  से  यह  निकल  निकाला  जा  सकता  है  कि  गाड़ियों  के  समय-पालन  में  सुघार

 करने  का  यह  महत्वपूर्ण  उपादान  होगा  |

 गोरखपुर-कटिहार  खण्ड  पर  45  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  माइक्रोवेव

 संचार-प्रणाली  बी  व्यवस्था  करने  के  काम  की  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  और  काम  हो  रहा  है  ।

 गोरखपुर-लखनऊ  खण्ड  में  माइक्रोवेव  संचार-प्रणाली  की  व्यवस्था  का  काम  1968-69

 के  निर्माण-कार्यक्रम  में  अनुमोदित  क  गया  इस  काम  की  अनुमानित  लागत  28

 लाख  रुपये  है  ।

 Transportation  of  Bumper  Crop  and  Imported  Foodgains

 2858.  Shri  Bal  Raj  Madhok  Stri  N.  R.  Laskar
 Shri  Sharda  Nand  Shri  Chengalraya  Naidu  :

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  Shri  Skri  Gopal  Saboo
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Shri  Liladhar  Kotoki

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  adequate  facilities  could  not  be  made  available  by  the
 Railways  for  the  tran
 ted  foodgrains;

 sportalion  of  bumper  crop  this  year  and  the  large  quantity  of  impor-

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  Sudden  arrangements  made  therefor  have  resulted
 in  acute  sh  riage  of  Railway  wagons  for  other  ndustries;

 (c)  whether  Govern  ment FLEET  are  aware  of  the  fact  that  itis  adversel:  affecting  the
 industries:  and
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 (d)  if  so,  the  immediate  and  long-term  measures  adopted  by  Government  so  for
 to  prevent  the  lose  being  caused  thereby  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  (a)  to  (d)  Adequate  facilities
 were  made  available  by  the  Railways  for  transportation  of  the  bumper  rabi  crop  and  the

 large  quantity  of  foodgrains  improted  this  year.  The  diversion  of  covered  wagons  for

 preferential  movement  of  foodgrains  has  resulted  in  some  shortage  of  covered  wagons
 for  those  industries  which  are  unable  to  utilise  open  wagons,  such  as,  cement  aud  lime

 factories.  With  the  on-set  of  the  monsoon,  the  procurement  and  loading  of  indigenous
 foodgrains  on  Government  account  has  been  substantially  curtailed  and  adequate  covered

 wagons  are  now  being  made  available  for  loading  of  cement  and  other  commodities
 which  can  be  loaded  only  in  covered  wagons.  Steps  are  also  being  taken  by  the  Food

 Ministry  to  reduce  the  quantum  of  imports  and  provide  adequate  storage  accommodation
 in  the  loading  areas  so  as  to  reduce  the  pressure  on  the  rail  transport  system  during  the

 grain  loading  seasons.

 Sick  Textile  Mills

 2859.  Shri  Kaowar  Lal  Gupta;  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to

 State:

 (a)  the  number  of  sick  textile  mills  in  India  at  present  and  the  causes  thereof;
 and

 (0)  the  action  being  taken  by  Government  to  give  them  assistance  ?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri  Dinesh  Singh}  :  (a)  It  is  presumed  that  by  ‘sick

 textile  mills’  Hon’ble  Member  means  cotton  textile  mills  which  are  in  bad  condition.
 From  the  information  available,  it  appears  that  more  than  100  mills  may  be  placed  in  this

 category.  The  main  causes  of  the  bad  condition  of  some  of  the  mills  are  financial

 difficulties,  uneconomic  working,  inefficient  management,  obsolescent  machinery  in  high
 cost  of

 (b)  The  National  Textile  Corporation,  established  recently,  will  help  moderni-
 sation  of  mills  already  taken  over,  or  to  be  taken  over  in  future,  by  Govern-

 ment,

 Other  mills  can  also  receive  financial  assistance  for  modernisation  from  the

 Institutional  Financing  Agencies.

 The  bank  rate  was  recently  lowered  by  2  per  cent.

 The  Industrial  Development  Bank  of  India  has  perpared  a  scheme  for  the

 supply  of  textile  machinery  to  mills  for  rehabilitation  and  modernisation  on

 deferred  payment  and  the  period  of  deferred  payment  is  extended  upto
 7  years  in  suitable  cases.  Relaxation  in  rediscounting  facility  has  also
 been  allowed.

 A  Working  Group  appointed  by  the  Reserve  Bank  of  India  has  examined
 the  question  of  relaxation  of  credit  limits  and  margins  on  loans  by  commer.
 cial  banks  to  textile  mills  to  provide  for  additional  finance  for  modernisa-
 tion  and  working  capital.  On  the  basis  of  its  interim  report,  the-Reserve
 Bank  has  issued  instructions  to  the  scheduled  banks.  The  final  rep  ort  of

 the  group  has  also  been  received  very  recently  and  is  under  examination.

 Twelve  sick  mills  have  already  been  taken  over  by  the  Government  and

 placed  under  Authorised  Controllers,
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 7  has  to  give  guarantee,  jointly  with  the  State  Governments,  to
 make  available  credit  facilities  in  the  case  of  some  mills  while  a  few  more
 cases  are  uoder  consideration.

 8.  A  special  rebate  on  the  sale  of  handloom  cloth  and  loans  for  Apex  Coopera-
 tive  Societies  have  also  been  given  to  ease  the  positian  of  accummulation
 of  stocks  of  yarn.  A  scheme  for  retention  of  stock  of  yarn  of  South  Indian

 Mills  has  been  sanctioned.

 9.  2%  increase  in  the  ex—mill  prices  of  controlled  pia Cio  th  CALC  pt  for  grey  dhoties

 and  saris  has  also  been  given.

 Assistance  for  Undei  ground  Railways

 2860.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :

 Shri  Manibhai  J.  Patel  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  itis  a  fact  that  Ind'a  has  proposed  to  take  assistance  for  running

 undergronnd  Railways;

 (0)  if  so,  the  detajls  of  the  negotiations  held  with  the  Soviet  Government  in  this

 connection;

 (c)  the  names  of  places  proposed  to  be  linked  by  underground  railways;

 (d)  whether  it  is  also  proposed  to  construct  an  underground  Railway  in  Delhi;  und

 (€)  if  net,  the  reason  therefor  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  2  (a)  to  (e)  A  Study  Team  on

 Metropolitan  Transport  has  been  formed  under  the  aegis  of  the  Planning  Commission,  to
 examine  the  transport  problems  of  Metropolitan  Cities  of  Calcutta,  Bombay,  Madras  and

 Delhi.  Proposals  for  underground  Railways,  etc.,  are  being  examined  by  this  team.

 The  Railways  will,  however,  offer  whatever  help  that  may  be  required  of  them  by  the

 Planning  Commission.  The  question  of  obtaining  foreign  assistance  if  any  is  required
 will,  no  doubt,  be  considered  by  the  Study  Team  when  the  proposals  are  finalised.

 Small  Car

 2861.  Shri  Kanwar  La!  Gupta  :  Shri  N.  K.  Sanghi
 Shri  Sitaram  Kesri  ;  Shri  5.  Samanta:
 Shri  Om  Parkash  Tyagi  |  Shri  Vikram  Chand  Mahajan  :

 Shri  K.  Suryanarayana  o *  Sbri  Vishwa  Nath  Pandey  :
 Shri  Shastri  :

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  be  pleased  to
 state:

 (a)  since  when  the  scheme  to  manufacture  small  car  is  being  considered  and  the
 time  likely  to  be  taken  in  taking  a  decision  in  the  matter;

 (b)  the  number  of  schemes  received  by  Government  in  this  connection  and  the
 details  of  the  schemes  which  were  considered  favourably  by  Government;

 .(c)  whether  it  has  not  been  posssible  to  take  a  decision  in  this  connection  because
 some  of  the  concerned  officers  are  mixed  up  with  the  capitalists  who  manufacture  cars
 in  India;  and
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 (d)  if  so,  whether  Government  would  inquire  into  this  matter  through  some  judi-

 cial
 agency  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakbruddin  Ali

 Ahmed)  :  (a}  The  proposal  for  the  manufacture  of  a  small  car  in  the  country  has  been

 engaging  the  attention  of  Government  off  and  on,  since  1959.  The  proposal  was  revived

 again  last  year.  As  stated  in  reply  to  Starred  Question  No.  40  answered  in  the  Lok
 Sabha  on  the  23rd  July,  1968,  the  availability  of  resources  for  the  small  car  project  during
 the  Fourth  Five  Year  Plan  is  now  being  ascertained  from  the  Planning  On

 receipt  of  the  views  of  the  Commission,  the  other  aspects  of  the  proposal  will  be  examined
 further.  1115,  therefore,  difficult  to  indicate  at  this  stage  when  a  decision  will  be  taken
 in  the  matter.

 (b)  Fourteen  detailed  schemes  were  received  last  year.  Government  have  not  yet
 decided  in  favour  of  any  particular  scheme.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise.

 सहकारी  औद्योगिक  बस्तियां

 2862.  श्री  राम  स्वरूप  विद्यार्थी  :  क्या  औद्योगिक  विक  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  fe  नगरीय  क्षेत्रों  में  सहकारी  संस्थाओ  के  नमुने  की  अझ्रौद्योगिक

 बस्तियां  स्थापित  करने  के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  की  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  गई

 और

 यदि  तो  सहकारी  औद्योगिक  बस्तियों  की  स्थापना  at  बढ़ावा  देने  के  काम

 में  कितनी  प्रगति  हुई है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  हुई  प्रगति  का  राज्यवार

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फसयद्ीन  प्ली  ह  aq):

 हां

 चूकि  औद्योगिक  बस्तियों  को  बढ़ावा  देने  और  उन्हें  स्थापित  करने  का

 दायित्व  राज्य  सरकारों  का  प्रा कं कलन  समिति  हारा  सहकारिता  के  नमुने  पर  औद्योगिक

 बस्तियों  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  की  गई  सिफारि  उनकी  जानकारी  में  ला  दी  गई  है  ।

 विभिन्न  राज्यों  में  बसाई  गई  तथा  निर्माणाधीन  सहकारी  औद्योगिक  बस्तियों  की  संख्या  नीचे

 दी  गई  है  _

 स्थापित  बस्तियों  को  उन  बस्तियों  को  संध्या  योग

 संध्या  जिनमें  निर्माण  कायें

 हो  रहा  है

 श्रीमान  प्रदेश  |

 गुजरात  3

 गोआ

 267



 Written  Answers  Sravana,  15,  1890  (Saka)

 महाराष्ट्र  22  36  58

 मध्य  प्रदेश  1

 मद्रास  j

 राजस्थान

 उत्तर  प्रदेश  |
 ह

 35  4i  76

 बन्द  कोयला  खानों  के  लिये  बाजार

 2863.  श्री  राम  स्वरूप  विद्यार्थी  :  कया  खान  तथा  घात  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बन्द  कोयला  खानों को  जिनमें  भारी  पूजी  लगी  खोलने  से  पह

 बाजार  FSA  का  सरकार  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भौर

 कुछ  कोयला  खानों  के  बन्द  होने  के  कारण  हुई  क्षति  को  पूरा  करने  के  लिये

 सरकार  का  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 खान  तथा  धात  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  :  से  अब

 तक  बन्द  की  गई  कोयला  खानों  कोयला  क्षेत्र  की  कुछ  कोयला  खानों  को  छोड़कर  जो

 कि  कठिन  परिस्थितियों  के  अंतगर्त  खनन  की  तथाकथित  ऊंची  लागत  के  कारण  बन्द

 को  या  तो  उनमें  उपलब्ध  राशि  में  निःशेष  हो  जाने  पर  अथवा  उनमें  उत्पादित  कोयले  के  निम्न

 श्रेणी  जो  उपभोक्ताओं  के  द्वारा  उठाया  नहीं  होने  के  कारण  बन्द  करना  पड़ा  ।

 अपने  उत्पाद  के  लिये  बाजार  दुगना  कोयला  खानों  का  अपना  काम  है  भौर  सरकार  दारा

 कोई  प्रत्युपाय  किये  जाने  का  विचार  नहीं  है  ।

 Janata  Train  from  Delhi  to  Lucknow

 2864.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 Tate

 (a2)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  heavy  rush  of  passengers.in  the  trains  between
 L  know  and  Delhi  and  a  large  number  of  passengers  816  unable  to  bdard  the  train;

 (b)  whether  Government  propose  to  run  a  Janata  train  between  Delhi  and  Luc-
 know  in  view  of  heavy  passenger  traffic  on  this  section;

 (c)  if  so,  the  tine  by  which  this  new  train  is  proposed  to  be  introduced;  and

 (d)  if  not,  the  alternative  Measures  proposed  to  be  taken  to  give  facility  to  the
 passengers  On  this  section  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  C,  M.  Poonacha)  (8)  to  (d}  Some  overcrowding
 has  been  noticed  on  through  trains  running  between  Delhi  and  Lucknow.  Introduction
 of  an  additional  train  between  these  points  is,  however,  not  feasible  at  present  for  want
 of  spare  line  capacity  on  the  ५:  ated  Moradabad-Bareilly  and  Lucknow-Unaao  sections
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 ch enroute,  lack  of  terminal  facilities  at  Lucknow  and  FG  ortage  of  additional  coaches.  As
 and  when  additional  resources  become  available,  the  question  of  providing  an  additional

 service  between  Delhi  and  Lucknow  will  be  duly  considered.

 Shahdara-Sabaranpur  Railway  Line

 2865.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Shri  Ram  Avtar  Sharma  :
 Dr.  Surya  Prakash  Puri  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  final  decision  in  regard  to  the  abolition  of  the  contract  of  Shahdara-

 Saharanpur  Railway  line  after  the  expiry  of  the  present  contract  has  been  taken;

 (b)  if
 not,

 the  time  by  which  this  decision  is  likely  to  be  taken;  and

 (c)  whether  Government  are  considering  the  question  of  converting  this  line  into
 a  broad  gauge  line  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  :  (a)  and  (0)  There  is  no  specific
 period  of  time  at  the  end  of  which  the  contract  of  this  Railway  expires.  The  question  of

 taking
 a  decision  in  regard  to  the  abolition  of  the  contract  does  not,  therefore,  arise.

 (c)  Itis  proposed  to  make  an  Engineering  and  Traffic  Survey  to  assess  the  finan-

 cial  implications  of  a  conversion  of  this  line  to
 Broad

 Gauge.

 Price  of  Cement

 2867.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Shri  Ram  Avtar  Sharma  :
 Dr.  Surya  Prakash  Puri  :  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :

 Will  the  Minister  of  Industrial,  Development  and  Company  Affairs  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  number  of  producers  of  cement  has  increased  further;

 (b)  if  so,  whether  it  has  also  in  any  way  affected  the  prices  of  cement;  and

 (c)  whether  Government  have  taken  any  decision  to  ensure  the  avilability  of

 cement  easily  at  fair  prices  in  the  villages  ?

 The  Minister  of  Industria]  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin  Ali

 Abmed)  :(a)  Yes,  Sir,  New  units  have  come  up  after  the  end  of  the  Third  Plan
 period.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Instructions  have  been  issued  that  Cooperative  Societies  can  obtain  release
 orders  for  acquiring  cement  direct  from  the  Regional  Offices  of  the  Corporation  for

 arranging  supply  to  rural  areas.  The  cement  suppliers  have  also  been  instructed  that
 more  cement  than  hitherto  should  flow  to  rural]  areas  through  the  traditional  dealers,
 A  continuous  watch  is  being  kept  to  see  rural  areas  do  not  ‘suffer  for  want  of  cement,

 मशीनी  श्रौजरों  की  गणना

 2868.  थी  बेरी  देखकर  शर्मा  :

 श्री  do  चं०  शर्मा  :

 क्या  श्रौद्योग्िक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  मशीनी  औजारों  की  दूसरी  बार  गणना  आरम्भ
 कर

 यदि  तो  इसका  उद  शय
 '  और  क वब  ५  ॥  रण  क्या  और

 क्या  इस  बारे  में  एक  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 आद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  (  श्री  फखरूद्दीन  अली  were  )  :

 हां  ।

 मिनी  औजारों  की  गणना  से  उद्योग  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  चल  रहे  मालिनी

 औजारों  के  काम  करने  की  अवधि  तथा  देश  में  लगाए  गए  मशीनी  औजारों  के  सामान्य  ढांचे  के

 बारे  में  जानकारी  मिल  जायेगी  ।  इस  जानकारी  का  संकलन  हो  जाने  पर  एककों

 को  देश  तथा  विदेशों  में  ऐसे  ही  एककों  के  साथ  अपनी  प्रतिस्पर्धा  शक्ति  का  पता  लग  जायगा  |

 ये  आंकड़े  आने  वाले  वर्षों  में  मशीनी  औजारों  की  मांग  का  बुद्धिसंगत  अनुमान  का  आधार

 बसेंगे  |

 aa  में  लगे  मशीनी  औजारों  की  संख्या  के  विश्वसनीय  आंकड़े  इस  समय  उपलब्ध  नहीं

 हैं  ।  इस  प्रकार  की  गणना  की  आवश्यकता  पर  तकनीकी  संस्थाओं  जेसे  मशीनी  औजारों  की

 विकास  परिषद  तथा  मशीनी  औजारों  की  राष्ट्रसंघीय  गोष्ठी  बल  दिया  गया  था  ।  भारत

 सरकार  ने  इसके  अनुरूप  गणना  करने  का  निश्चय  किया  है  ।

 जी  हां  ।  काम  समाप्त  हो  जाने  और  रिपोर्ट  छप  जाने  पर  मशीनी  औजारों  की

 गणना  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल

 2869.  श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  नया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भोपाल  स्थित  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  को  1970  तक  कुल

 32  करोड़  रुपये  का  घाटा  होगा  ;

 क्या  कोई  इस  घाटे  को  कम  करने  के  उद्देश्य  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  हेतु  कोई

 योजनायें  बनाई  गई  और

 यदि  at,  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उपयुक्त  कारखाना  इस  घाटे  की  अवस्था

 को  दूर  करके  कब  तक  मुनाफा  कमाने  लग  जायेगा  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कराये  मन्त्री  (  श्री  फजरुद्दीन  श्रम  )  :

 से  तकनीकी  परामशंदाताओं  की  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  में  ही  यह  अनुमान  लगाया

 गया  था  और  जो  सरकार  द्वारा  स्वीकार  भी  कर  लिया  गया  था  कि  इस  उपक्रम  को  1970

 तक  32  करोड़  रुपये  की  हानि  होगी  ।  इतने  अधिक  पु  जी  विनियोजन  और  घीरे-धीरे  उत्पन्न

 को  गई  इतनी  बड़ी  उत्पादन  क्षमता  और  श्रम-उत्पादिता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  प्रकार  की

 att  इतनी  बड़ी  विशिष्ट  परियोजनाओं  में  उत्पादन  के  पहले  कुछ  वर्षों  में  इतनी  हानि  हो  जाना
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 कोई  असाधारण  बात  नहीं  है  fata  करने  वाली  विभिन्‍न  कमेंशालाओं  हुए  उत्पादन  में

 पर्याप्त  वृद्धि  तथा  उत्पादन  में  हुए  सुधारों  को  देखते  हुए  अनुमान  ag  लगाया  गया  है  कि

 1971-72  तक  कम्पनी  उस  वर्ष  तथा  उससे  आगे  के  लिये  लाभ  कमाने  योग्य  हो  जायेगी  ।

 कपड़ा  उद्योग

 2871.  at  देवकीनन्दन  पाटो दिया  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कपड़ा  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  ने  नई  दिल्‍ली  में  हुई  व्यापार

 बोर्ड  की  बेठक  में  गम्भीर  चिन्ता  व्यक्त  की  थी  कि  यदि  उन  जिनका  कपड़ा  उद्योग

 को  इस  समय  सामाना  करना  पड़  रहा  सुलझाने  के  लिये  शीघ्र  कायंवाही  न  की  गई  तो

 स्थिति  नियन्त्रण  से  बाहर  हो  जायेगी  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  ने  कपड़ा  निगम  बनाने  का  प्रस्ताव

 का  समधन  नहीं  किया  है  !

 क्या  इन  उद्योगपतियों  ने  सरकार  से  बार-बार  यह  शिकायत  की  है  कि  इस  उद्योग

 में  वर्तमान  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  आंशिक  उपायों  का  कोई  प्रभाव  नहीं  और

 यदि  तो  इस  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  विशेष  कार्यवाही  करने  का

 सरकार  का  विचार है  ?

 वारशिजज्य  मन्त्रालय  में  उप  सन्नी  (  श्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी  )  :  हां  |

 नहीं  ।

 तथा  कपड़ा  उद्योग  को  सहायता  देने  के  लिए  उससे  विभिन्न  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  संसद  में  1968  को  उपायों  के  अतिरिक्त  निम्नलिखित  उपाय  किए

 गए  हैं  :--

 सहकारी  समितियों  द्वारा  santa  के  कपड़े  की  बिक्री  पर  5  प्रतिशत  की  आम

 छूट  के  अतिरिक्त  चार  सप्ताह  की  अवधि  के  fae  5  प्रतिशत  की  विशेष  छूट  देने

 की
 मंजूरी

 दी  गई  है  जो  कि  बाद  में  3  माह  की  कुल  अवधि  तक के  लिए  बढ़ाई
 जा  सकती  है  ।

 शीष  सहकारी  समितियों  द्वारा  धागा  खरीदने  तथा
 जमा  करने  हेतु  उन्हें  पुनः  ऋण

 देने  के  लिए  मद्रास  सरकार  को  50  लाख  रुपये  का  ऋण  मंजूर  किया  गया  है  ।

 इन्डियन  काटन  मिल्स  फेडरेशन  की  आत्म-निगंदता  योजना  के  अतिरिक्त  केन्द्रीय

 सरकार  ने  निर्यात  के  जहाज  पर  मुल्य  के  5  प्रतिशत  की  सामान्य  दर  पर

 रिक्त  नकद  सहायता  देने  का  निश्चय  किया  है  ।

 (=)  शंकु  चीजों  पर  धागे  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  भाड़ा  अटकलों  म  रूप  में

 प्रति  10  पौंड  पर  2  रुपये  की  अतिरिक्त  विशेष  नकद  सहायता  की  अनुमति  दी

 गई  है  ।  इससे  ब्रिटेन  को  निर्यात  कर  रही  विशेषतः  दक्षिणा  भारतीय  मिलों  को
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 सहायता  fiat  निदेशी  को  हाफ  कसम  qh  सुत  का  संस्करण

 सुनिश्चित  करने  हेतु  1G  रा  भारतीय  मिल  निर्माता  संघ  को  एक  निर्यात  दल

 बनाने  के  लिए  भी  कहां  गया  है  ।

 इस  समय  उद्योग  के  और  बिस्तार  को  रोक  दिया  गया  केवल  नवीकरण  तथा

 प्रतिस्थापन  के  लिए  ही  ge  दी  जायेगी  ।

 ऊपर  दिये  गये  उपायों  के  अतिरिक्त  कुछ  sey  उपाय  भी  विचाराधीन  हैं  ।

 उद्योगों  का  विकास

 2872.  ह  देव कौ चन्दन  पाटो दिया  :  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  29  1968  को  नामक  दैनिक  समाचार  पत्र
 में  छपा  इस  आशय

 का  समाचार  सच  है  जिसमें  बताया  गया  है  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  ने  इस  बात  पर

 बल  दिया  है  कि  उन  तरीकों  को  बदला  जिनसे  देश  में  उद्योगों  के  विकास  पर  अधिक  लागत

 आती  ताकि  अधिकतर  उद्योगों  को  नियंत्रणों  और  लाइसेंसों  से  मुक्त  कराया  जा  जिससे

 वे  प्रतिस्पर्धात्मक  आधार  पर  अपना  विकास  कर  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  (  श्री  फखरूदहोन  चलो  अहमद  )

 योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  ने  महाराष्ट्र  भारतीय  विकास  परिषद  की  जयन्ती  के  अवसर

 पर  दिए  गए  अपने  भाषा  में  सामान्य  शब्दों  में  योजना  आयोग  के  पत्र  दूरी  फोन  फाइव

 इयर  प्लान  में  दिए  गए  सुझावों  का  उल्लेख  किया  था  |

 सरकार  की  नीति  ag  है  कि  नियंत्रण  तभी  लगाए  जाने  चाहिये  जब  कि

 व्यवस्था  की  दृष्टि  से  ऐसा  करना  अधिक  लाभ  पूर्ण  हो  |

 सास  में  बन्द  कपड़ा  सिलो  सम्बन्धी  समिति

 2873.  aft  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  में  बन्द  कर  दी  गई  5  सूती  कपड़ा  मिलों  के  काय  की  स्थिति  पर

 विचार  करने  वाली  त्रि सदस्यीय  जांच  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  (  श्री  मुहम्मद  शो  कुरेशी  )  :  नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 रेलवे  हारा  कोयले  की  खरोद

 2874,  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ६
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 23  1967  को  विभिन्न  रेलों  के  पास  कोयले  के  कितने  भण्डार  थे  और

 31  1967  तक  कितने  कोयले  की  खरीद  की  गई  थी  ;

 1967  में  राष्ट्रीय  कोयला  विरासत  निगम  तथा  सिंगरेनी  कोयला  जान  से  प्रतिमास

 कितना  और  किस  किस्म  का  कोयला  खरीदा  गया  और

 20  1967  से  30  1967  तक  निगम  तथा  सिंगरेनी  कोयला

 खान  को  स्थानीय  कोयले  के  लिए  कितना  मूल्य  देने  के  लिए  बातचीत  की  गई  अथवा  कितना  मुल्य

 feat  यया  ?
 f

 विवरण  सभा रेलवे  मन्त्री  (  श्री  मु०  पूनिया  )  और

 पटल  पर  रखा  गया  है  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  cto  1638/68  |

 कोयले  की  कमी  के  कारण  रेल  गाड़ियों  का  बन्द  किया  जान

 2875  sil  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कोयले  की  कमी  के  कारण  कितनी  गाड़ियां  स्थगित  की  गई  तथा  क्रिकेट  समय  तक

 स्थगित  की  गई  और

 इन  गाड़ियों  के  स्थगित  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  कितनी  मील  रेलवे  लाइने

 कितने  यात्री  तथा  माल  यातायात  की  कितनी  मात्रा  अन्तंग्रत्त  हुई  तथा  इसका  कितने  मील

 रेलवे  लाइनों  पर  प्रभाव  पडा  कौर

 रेलगाड़ी  सेवा  बन्द  किए  जाने के  कारण  16  सितम्बर  1967  को  डिपुओं  में

 कितना  कोयला  जमा  हो  गया  था

 रेलवे  मन्त्री  (  श्री  चे०  मु०  पूनिया  )  कोयले  की  कमी के
 कारण  7.9.1967

 14.9.  19  67  तक  की  अवधि  में  कुछ  गाड़ियां  कम  कर  दी  गयी  थीं  ।  कम  की  गयीं  गाड़ियों

 की  agar  प्रतिदिन  अलग  अलग  निलम्बित  सवारी  गाड़ियों  की  औसत  dear  615  थी  ।

 14-9-67  तक  की  पूरी  अवधि  में  लगभग  2,97,726  सवारी  गाड़ी

 किलोमीटर  प्रभावित  ।

 माननीय  सदस्य  का  झा शय  कोयला  खानों  के  डिपुओं  के  गड्ढ़ों  में  पड़े

 हुए  कोयले  के  स्टाक  से  है  ।  इन  डिपुओं  में  कोयला  इकट्ठा  हो  जाने  कारण  यह  नहीं  था  कि

 गाड़ियां  निलंबित  कर  दी  गयी  बल्कि  इसका  कारण  az  कि  निर्जी  क्षेत्र  की  अधिक

 कोयला  खानों  ने  रेलों  को  कोयला  लादने  से  इन्कार  कर  दिया  था  ।  16  1967  को

 जितना  स्टॉक  जमा  था  उसके  आँकडे  उपलब्ध  नहीं  है  ।  कोयला  नियंत्रक  द्वारा  प्रकाशित  आंकड़ों

 के  अनुसार  1967  के  अन्त  में  कोयला  खानों  के  गड्ढ़ों  में  59.23  लाख  मीट्रिक  टन

 का  स्टाक  था  जबकि  पिछले  महदी  ने  के  अन्त  में
 यह  स्टाक  55.36  लाख  मीट्रिक  ca

 रहा

 मिलना  में  शाखा  लाइनों  को  उखाड़े  जानते  के  विरोध  में  अभ्यावेदन

 2576  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  क्या  रेलवे  wes  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 (=)  क्या  तामिलनाडु  में  चार  शाखा  लाइनों  को  उखाड़े  जाने  के  विरोध  में  सरकार  a

 मद्रास  सरकार  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  (  थ्री  Bo  go  पूनिया  )  सरकार  ने  मद्रास  सरकार  से  चार  शाखा

 लाइनों  के  सम्बन्ध  में  पत्र-व्यवहार  किया  था  शौर  उससे  इस  बात  की  पुष्टि  करने  को  कहा  था

 क  इन  शाखा  लाइनों  के  बन्द  होने  कि  स्थिति  में  यदि  सड़क  परिवहन  की  क्षमता  को  बढ़ाना

 जरूरी  तो  ऐसा  करने  में  कोई  कठिनाई  तो  नहीं  होगी  ।  मद्रास  सरकार  ने  अभी  तक  इन

 तार  लाइनों  में  से  केवल  एक  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  दिया  हैदर  इसके  बन्द  करने  के  खिलाफ

 राय  जाहिर  की  ।  अन्य  तीन  लाइनों  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  मद्रास  सरकार  से  कोई  उत्तर

 या  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है

 मामला  अभी  विचाराधीन  है

 भारत  धत्युमीनियम  कम्पनी  के  मुख्यालय  का  स्थानान्तरण

 2877  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  क्या  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसरा  में

 भारत  अल्युमीनियम  कम्पनी  के  मुख्यालय  को  हटाकर  उसकी  परियोजना ग्र ों
 के

 स्थान  के

 निकट  ले  जाने  के  मामले  में  कोई  निकलकर  लिया  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 इस्पात  ख़ान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  (  श्री  रान  सेवक  )  भर

 area  एल्युमिनियम  कम्पनी  को  प्रायोजना  सम्बन्धी  परामर्श करारों  सहित  प्रारम्भिक  प्रबन्धों  को

 अन्तिम  रूप  दिये  जाने  तक  अस्थायी  तौर  पर  अपना  मुख्यालय  दिल्ली  में  ही  रखने  की  अनुमति

 दे  दी  गई  है  ।  इसके  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  रही  दोनों  प्रायोजनाओं  में  से  एक  के  निकट  किसी

 उपयुक्त  स्थान  पर  से  स्थानान्तरित  करने  के  प्रशन  पर  इन  प्रारम्भिक  प्रबन्धों  के  पूरा  हो  जाने  के

 पश्चात  विचार  किया  जायेगा  ।

 पौलेण्ड  के  साथ  व्यापार  तथा  श्रीद्योगिक  सहयोग

 2878  घो  सीताराम  केसरी :  कया  बाशी  मन्त्री  यह  बताने की Y  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पौलेण्ड  तथा  भारत  के  बीच  व्यापार  के  अग्रेतर
 विस्तार  तथा

 उद्योग  में  सहयोग  के  लिये  दोनों  देशों  के  बीच  बातचीत  हुई  है  ।

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  बया  और

 नई  योजनाओं  के  ge  वित्तीय  प्रभाव  कया  होंगे
 ?

 274



 13
 ATAU,

 1890  )  लिखित  उत्तर

 बाशी  मन्त्रालय  में  उप  (  श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  )
 :  ।

 व्यापार  तथा  औद्योगिक  सहयोग  के  अग्र  तर  विस्तार  के  लिए  पोलैण्ड  एवं  भारत  में  अभी  हाल

 में  कोई  बातचीत  नहीं  हुई  है  ।

 तथा  प्रशन  नहीं  उठते  ।

 दिल्‍ली  सेन  तथा  नई  दिल्‍ली  स्टेशनों  पर  रेलवे  कमवा  रियों  का  दुर्व्यवहार

 2879.  श्री  कठ  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  मेन  तथा  नई  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशनों  पर  रेलवे

 चोरियों  के  गेर-जिम्मेदाराना  तथा  असभ्य  व्यवहार  की  बहुत  सी  घटनायें  हुई  और

 यदि  तो  दोषी  कर्मचारियों  को  दण्ड  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  (  श्री  चे०  go  पूनिया )  जी  नहीं  ।  लेकिन  कुछ  शिकायतें

 मिली  थीं  ।

 शिकायतें  मिलने  पर  उनकी  पुरी  ate  जांच  की  गई  और  गलती  करने  वाले

 कमेंचारियों  को  प्रतिरोधक  दण्ड  दिये  गये  ।  इस  तरह  की  शिकायतों  को  कम  करने  ae  उनकी

 मौके  पर  जांच  करने  के  लिए  भी  पर्याप्त  उपाय  किये  गये  हैं  ।

 ब्रिटिश  स्टोल  कारपोरेशन  के  विशेषज्ञ  दल  का  प्रतिवेदन

 2880.  श्री  मुहम्मद  इस्माइल  :  थी  वि०  कु ०  मोहक  :

 की  भगवान  दास  :  श्री  इ्योतिमंय  बसु  :

 क्या  खान  तथा  घात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रिटिश  स्टील  कारपोरेशन  के  निर्यात  दल  ने  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के

 बारे  में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  उसका  sate  क्या  भर

 उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 इस्पात  खान  तथा  घात  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (  at  राम  at

 और  प्रतिवेदन  हाल  ही  में  प्राप्त  garg  और  उस  पर  विचार  किया  जा

 रहा |

 चुंगल  रेलवे  स्टेशन  को  gar  स्थान  पर  लेना

 2881.  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण-पूर्व  रेलवे  में  वेंगल  रेलवे  स्टेशन  को  इसके  पहले  स्थान  से
 वर्तमान  स्थान

 पर  ले  जाने  के  बारे  में  संसद  सदस्य  श्री  स०  चं०  सामान्य  के  साथ  सर्व  श्री  बी०  सी०  गांगुली
 ae
 ना और  पी०  सी०  आवारा  द्वारा  की  गई  जांच  क्या  परिणाम  निकले  और
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 जाने  के  कारण  तथा  माल  यातायात  में  यदि उस  स्टेशन  को  नये  स्थान  पर  ले

 कोई  वृद्धि  हुई  है  तो  कितनी  तथा  रेलवे  स्टेशन  को  नये  स्थान  पर  ले  जाने  के  बाद  से  अब  तक

 यात्नी  और  माल  यातायात  के  मासवार  आंकड़े  कया  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  (  श्री  चे०  go  पूनिया  )  :  दक्षिण-पुर्व  रेलवे  के  चैंगाइल  स्टेशन  से

 सम्बन्धित  जो  मामले  मध्यस्थता  के  लिए  सव  श्री  ato  सी०  गांगुली  और  पी०  बी०  ऐबारा  को

 सौंपे  गये  उनके  बारे  में  किए  गए  विनिर्णयों  का  एक  विवरण  स०  (1)  सभा  पटल  पर

 रखा  गया  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  eto  1639/68  |

 एक  विवरण  सं०  2  जिसमें  इस  स्टेशन के  1965,  1966,  1967  और  1968

 (  जून  तक  )  के  सवारी  ate  माल  यातायात  का  ब्यौरा  और  औसत  मासिक  आंकड़े  दिये  गये

 यातायात  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है  ।  सभा  पटल  पर  रखा  गया  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०  eo  1639/68  |  ।

 रेलवे  बोर्ड  की  आशुलिपिक  सेवा  सम्बन्धी  योजना

 2882.  श्री  श्रीहीन  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  बोर्ड  की  आशुलिपिक  सेवा  सम्बन्धी  योजना  कब  से  लागू  की  गई  हैं  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  ली  जाने  वाली  प्रतियोगिता  परीक्षाओं  के  आधार

 पर  भर्ती  किए  गए  अशुलिपिकों  की  सेवा-पुष्टि  आदि  के  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में

 सरकार  क्या  नीति  अपना  रही

 क्या  उन  आशुलिपिक ों  जो  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  परीक्षाओं  के

 arent  पर  सीघे  मरती  किये  गये  थे  सब  दृष्टियों  से  समान  सभा  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  विषमता  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  |

 रेलवे  मन्त्री  चे०  go  :  1-12-1954  से  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  ली  गयी  परीक्षाओं  के  परिणाम  के  आधार  पर

 नियुक्त  किये  गये  बाहरी  स्टेनोग्राफर ों  पारस्परिक  वरिष्ठता  सामान्यतः  उनके  योग्यता क्रम

 के  आधार  पर  निर्धारित  की  जाती  ६  ।  पिछली  परीक्षा  के  परिणाम  के  आधार  पर
 नियुक्त

 स्टेनोग्राफर  उन  स्टेनोग्राफर ों  से  वरिष्ठ  होते  हैं  जो  बाद  में  ली  गयी  परीक्षा  के  परिणाम  के

 प्राकार  पर  नियुक्त  किये  जाते  हैं  ।

 और  1962  से  पहले  बोर्ड  के  कार्यालय  में  केवल  उन्हीं  रेल  कर्मचारियों

 की  नियमित  और  दीर्घकालिक  स्टेनोग्राफर ों  के  रूप  में  नियुक्ति  की  जाती  थी  जो  संघ  लोक  सेवा

 आयोग  की  परीक्षा  उत्तरों  कर  लेते  थे  ।  ऐसे  सभी  स्टेनोग्राफर ों  की  पारस्परिक  वरिष्ठता  रेलवे

 बोह  कार्यालय  में  उनके  ग्रेड  में  उनकी  निरन्तर  सेवा  की  अवधि  के  आधार  पर  निर्घारित  की

 जाती  थी  ।  अतः  इस  सम्बन्ध  में  कोई  असमानता  नहीं  है  ।
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 रेलवे  को  पटरी  की  जाँच  पड़ताल  करने  वाली  गाड़ी

 2883:  श्री  स०  चे  सामन्त  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  पटरियों  की  जांच  पड़ताल  करने  वाली  गाड़ी  जो  दक्षिण  रेलवे  तथा

 मध्य  रेलवे  के  शत  प्रतिशत  देशी  पुर्जों  से  बनाई  गई  परीक्षण  आयातित  गाड़ी  की  तुलना  में

 सफल  और  सन्तोषजनक  सिद्ध  हुआ  और

 यदि  तो  इसका  निर्माण  aa  सरकारी  aa  में  शुरू  किया  जायेगा  अंधता

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  ?

 रेलवे  मन्त्री  चे०  go  :  रेलपथ  झभिलेखी  यान  के  लिए  परीक्षण

 अभी  पूरे  नहीं  हुए  हैं
 ।

 परीक्षण  के  परिणाम  उपलब्ध  होने  पर  ही  निमार्ण-कार  शुरू  के
 प्रदान

 पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 भोपाल  से  sito  टो०  एक्स प्र स  रेलगाड़ी  को  टिकट  जारी  करना

 2854.  श्री  do  न  सामन्त  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जी०  ao  एक्स प्र स  गाड़ी  तथा  कुछ  रेलगाड़ियों  में

 जो  राज्य  की  राजधानी  से  अथवा  इटारसी  जाने  के  लिए  पहले  दर्जे  के

 बावड़ियों  तथा  विशिष्ट  व्यक्तियों  को  अपने  लिये  और  अपने  परिचारकों  के  लिये  टिकट  नहीं

 मिलते

 क्या  यह  मी  सच  हैं  कि  पहले  at  के  अपने  उस  परिचारक  को  जिसको

 उन्होंने  भोपाल  जसे  स्टेशन  पर  उतारा  इन  स्टेशनों  से  नये  टिकट  खरीद  कर  उपयु क्त
 स्टेशनों  तक  आगे  यात्रा  करने  के  लिये  अथवा  वापसी  पर  अपने  साथ  गाड़ी  में  नहीं  चढ़ा  सकते

 और

 क्या  ऐसे  प्रतिबन्ध  हटाने  का  सरकार  का  विचार  है  जिनसे  यात्रियों  को  असुविधा

 होरही

 रेलवे  मन्त्री  (Al  चे०  मज  मध्य  रेलवे  ने  1968  से  नई  दिल्‍ली

 और  बल् हार शाह  के  बीच  दक्षिणा  एक्स प्र  स  और  जी०  Zo  वातानुकूल  एक्सप्रेस  से  यात्रा  करने

 पर  दूरी  का  प्रतिबन्ध  लगाया  था  और  इस  प्रतिबन्ध  के  अंतगर्त  पहले  दर्जे  के  यात्री  और  उनके

 परिचर  मी  इन  गाड़ियों  में  भोपाल  से  भांति  या  इटारसी  तक  यात्रा  नहीं  कर  सकते

 यह  प्रतिबन्ध  महीना  समाप्त  होने  से  पहले  हटा  लिया  गया  |

 पहले  दर्जे  के  यात्रियों  के  परिचरों  के  लिये  उस  रास्ते  के  किसी  स्टेशन  सें  किसी

 स्टेशन  तक  के  टिकट  खरीदे  जा  सकते  हैं  जिसके  लिये  पहले  दर्जे  के  टिकट  खरीदे  गये  हैं  ।

 भाग  गर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता
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 व्यू  faa  के  साथ
 व्यापार

 करार

 288  5.  थ्री  fo  Co  भास्कर  :

 श्री  चे गल राया  नायडू  :

 कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  हाल  ही  में  भारत  तथा  ट्यूनीशिया
 के  बीच  एक  व्यापार

 सम्बन्धी  करार  हुआ

 यदि  ही  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  और

 ट्यूनीशिया  को  कितनी  सहायता  दिये  जाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  agers  शफी  :  से  नहीं  ।

 भारत  तथा  ट्यूनीशिया
 के  मध्य  5  1960  को  हुआ  व्यापार  करार  अब  भी  लागु

 है  ।

 स्टेज  तहूर  के  बन्द  होने  और  आशा  अन्तरीप  होकर  अधिक  लम्बे  मार्ग  द्वारा  अधिक  भाड़ा  पड़ने

 से  उत्पात  विशेषतः  ट्यूनीशिया  से  राक  फास्फेट  के  लदान  के  सम्बन्ध  विचार

 विर्द  करने  के  लिये  एक  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  1968  में  ट्यूनीशिया  गया  था  1

 दोनों  देशों  के  प्रतिनिधिमण्डल  इस  बात  पर  सहमत  थे  कि  स्टेज  नहर  के  पुनः  खुलने  तक

 नीसिया  से  भारत  को  किये  जाने  वाले  फास्फेट  के  लदानों  को  आस्थगित  रखना  होगा  |  इस  बीच

 दोनों  देशों  के  मध्य  व्यापार  को  सुचारू  बनाये  रखना  सुनिश्चित  करने  के  लिये  और  ट्यूनीशिया

 को  भारत  से  अपनी  अत्यावश्यक  मांग  की  खरीद  करने  हेतु  झा धिक  साधन  जुटाने  में  समय  बनाने

 के  लिये  यह  तय  हुआ  कि  भारत
 ट्यूनीशिया

 के  केन्द्रीय  क्रय  संगठन  को  किसी  उपयुक्त  अभिकरण

 माध्यम  से  दो  करोड़  रुपये  का  एक  अल्पकालीन  ऋण  देगा  ।  इस  कऋ णा  को  दिये  जाने  के

 निशचित
 इसे  देने  वाले  अभिकरण  और  नियमों  तथा  बातों  के  बारे  में  बिचार  किया  जा

 रेलवे  सुरक्षाबल  में  सहायक  उप  निरीक्षकों  का  चयन

 2886.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  रेलवे  मन्नो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1967  की  परीक्षा  के  आधार  पर  पब  रेलवे  के  लिये  रेलवे  सुरक्षा  दल

 में  बुने  गये  सहायक  उस  निरीक्षकों  की  संख्या  कितनी

 उप  परीक्षा  में  कितने  व्यक्तियों  ने  भाग  लिया  था  ;

 परीक्षाफल  कब  घोषित  किया  गया  ak

 चुने  गये  व्यक्तियों  की  न्युनतम  शैक्षिक  योग्यतायें  क्या  थीं  ?

 रेलवे  मन्त्री  बचे  qo  :  (#)  सहायक  उप-निरीक्षकों  के  रूप
 में

 पदोन्नति  के

 लिये  61  प्रधान  रक्षकों  को  चुना  गया  है

 281  प्रधान  रक्षकों  ने  परीक्षा  में  भाग  लिया  था  ।

 परीक्षा-फल  26-2-1968  को  प्रकाशित  किया  गया  ।
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 रेलवे  सुरक्षा  दल  ने  सहायक  उप  निरीक्षकों  के  पद  के  लिये  चुने  गये  61  प्रधान

 रक्षकों
 में  से  5  31  मैट्रिकुलेशन  या  उसके  समकक्ष  परीक्षा  में  उत्तीर्ण  थे  और

 बको  25  रक्षक  मोट्रिकुलेशान  या  उसके  समकक्ष  परीक्षा  में  अनुतीर्ण  थे  ।

 दुर्गापुर  केमिकल्स  लिमिटेड  पश्चिम  बंगाल

 2887.  थी  ज्योतिष  बसु  :  कया  औद्योगिक  विकास  सामना  कार्य  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  उपक्रम  कैमिकल्स  लिमिटेड  में  इस  समय  कितने

 अधिकारी  कितने  कर्मचारी  तथा  कितने  तकनीकी  कर्मचारी  और  कितने  गेर

 कर्मचारी हैं  ?

 क्या  इस  कम्पनी  के  कर्मचारियों  की  सूची  विदेशी  सलाहकार  कम्पनी  मेसी  फ्र  दस

 एण्ड  पेरिस  तथा  दुर्गापुर  केमिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  तेयार  की  गई

 यदि  तो  कया  कर्मचारी  सुची  में  किये  गये  उपबन्धों  के  आधार  पर  भर्ती
 की

 गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  थे  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  (  ot  फजरुद्दीन  weil  श्रहम्मद  )
 707

 दुर्गापुर  कैमिकल्स  लिमिटेड  मेरे  कुल  कमंचारियों  की  साया  Ye  हैं  ।  वर्गीकरण

 लिखित
 e  ey  योग ' qe  तकनीकी

 1.  अधिकारी  41.0  13  54

 2.  कर्मचारी  गणा  447  291  738

 488  304  7192

 मैसेज  wea  एण्ड  ने  दुर्गापुर  के  कारखाने  के  लिए  470

 चोरियों  एक  जन  प्रबन्ध  प्रतिरूप  की  सिफारिश  की  थी  ।  जिसके  दुर्गापुर

 कैमिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  1130  कर्मचारियों  के  योग  एक  जन  प्रबन्ध  प्रतिरूप  बनाया

 गया  था  ।  कम्पनी  मस  क़ब्र  एण्ड  पेरिस  के  मुख्य  प्रतिनिधि  से  परामर्शों

 विभिन्‍न  उत्पादन  श्रमालयों  के  अन्तिम  जन  प्रबन्ध  प्रतिरूप  तेयार  कर  लिये  हैं  ।

 कम्पनी  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  दुर्गापुर  कैमिकल्स  द्वारा  संशोधित  जन

 प्रबन्ध  प्रतिरूप  के  अनुरुप  कुंभारी-गिरा  की  भर्ती  के  आधार  wal  की  गई  है  |

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 arth Complaints  against  firms  selling  Tr  actors

 2888.  Shri  Praksh  Vir  Shastri

 Shri  Shiy  Kumar  Shastri

 Shri  Ram  Avtar  Sharma:

 Will  the  Minister
 to  state  :

 Taodustrial  Development.  and  Company  Affairs  be’
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 थ Wri  miswers  ee
 ली

 वा

 (8)  भ्राता  Government  h
 e  received  com

 Jai  vate  firms  selling gt
 ctors

 igher  prices,  aad  ि
 x

 (b)  if  so.  whether  any  new  decisions  have  been  taken  to  ensure  that  the
 farmers

 t  tractors  at  fixed  price  ?

 The  Minister  of  Indastria!  development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin  ali

 hmed  ;  (a)  &  (b)  :  The  Tariff  Commission  had  been  requested  to  institute  an  enqui  ry

 witha  view  to  determining  fair  selling  prices  of  tractors  manufactured  inthe  country.

 After  the  receipt  and  examination  of  the  Commission’s  report,  the  ceiling  selling  prices  x
 ious  makes  of  indigenous  tractors  have  been  notified,  with  effect  from  the  3rd  Jun

 68,  under  the  provisions  of  Tractors  (Price  Control)  Or  der,  1967.  Government

 vari 196§ not  received  any  complaint  that  the  tractor  manufacturer  or  their  dealers  are  sellin

 tractors  at  prices  in  excess  of  the  prescribed  ceilings,  after  the  issue  of  this  notification. ia

 छोटे  gaia  के  उद्योगों  का  विकास

 यह (2889.  श्री  ate  प्रकाश  त्यागी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय
 कार्यों  मर

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  यह  अनुभव  करती  है  कि  मारत  की  अधिक  जनसंख्या  को  देखते

 आ  कਂ  उपयुक्त हुए
 जापान  की  मोती  भारत  के  लिये  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  का  विकास

 ा

 यदि  ai,  तो  क्या  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में  भारी  उद्योगों  की  बजाय

 gut  के  उद्योगों  की  संख्या  बढ़ाने  का  सरकार  का  विचार  है  :  और

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  बया  है  ?

 झौद्योपिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  (att  फखरुद्दीन  welt
 q

 हां

 और  भारत  की  अगामी  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  लघु  उद्योगों  के  कास  के

 कायत  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है  ug  भी  प्रस्ताव  दिया  गया  है  कि  ate

 अन्ता  सहायक  छोटे  कारखाने  और  बड़े  कारखानों  के  सम्बन्ध  उत्तरीत्तार  aes  वि  जाने

 ताकि  और  अधिक  लघु  एकक  सटाये  एककों  के  रूप  में  स्थापित  किये  जा  सकें  ।

 Direct  Train  Service  From  Dethi  to  Lucknow

 2890.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  8  6  ६

 (a)  whether  Government  are  aware  that  the
 Delhi-Moradabad-Lucknow  _ Railway

 quite  important  from  traffic  point  of  view,  _

 (d)  whether  it  is  afact  that  the  passengers  are  facing  great  incon  nience  in  the
 al  nce  of  a  direct  train  service  from  Delhi  to  Lucknow  in  !the  morning,  ns

 (c)  if  is,  whether  Government  propose  to  run  an  express  train  service  fr
 om  Delhi  to

 थ
 re

 Lucknow  in  the  morning,  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 Minister  of  Railways  (Shri  M.  Poonacha  =<

 iy Some  representations  have  been  eceived  for  t  he  introduction  of  a  day-train
 betwee  Ihi  and  Lucknow  क
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 aly
 (c)  &  (0)  (100 11011011  of  an  additional  train  bet  veen  Delhi  and  Lucknow  is  not,

 at  present,  feasible  for  want  of  spare  lin2 capacity  on  the  saturated  Moradabad-Baret!ly
 and  Lucknow-Unna:  sections  enroute,  lack  of  terminal  facilities  at  Lucknow  and  shortage
 of  additional  coaches  As  and  when  additional  resources  become  available,  the  question
 of  providing  an  additional  service  between  Delhi  and  Lucknow  will  be  duly  considered

 Seat  for  Conductor  Guard  in  Trains

 2891  Shri  Om  Prakash  Tyagi  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  thatin  the  absence  of  any  definite  seat  being

 provided  to  the  Conductor  Guard  posted  in  the  first  class  compartments,  the  passengers

 experience  great  difficulty  in  establishing  contact  with  him  on  small  stations,

 (b)  if  so,  whether  Goveroment  propose  to  reserve  a  seat  for  him  in  the  middle  or  at

 the  entrance  of  the  coaches  so  that  it  is  easy  for  the  passengers  to  establish  contact  with

 him,  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 Minister  of  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  (a)  Instructions  arein  force  that  the

 onductor  Guard  should  be  provided  a  seat  onatrain  in  the  brake-van  alongwith  the

 Guard  of  the  train  In  addition,  the  Conductor  Guard  should  wear  a  distinctive  arm-

 band  and  move  about  on  the  platform  at  stations  while  the  train  is  halting  so  as  to  be  of

 assistance  to  passengers  of  all  classes.

 In  view  of  this  arrangement  passengers  should  oot  experience.  difficulty  in

 contacting  him  at  small  stations

 (0)  &  (c)  Do  not  arise.

 Demand  for  increase  in  prices  of  Cotton

 2892  Shri  Deorao  Patil  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  increased  the  prices  of
 conte

 ‘olled  varieties  of  cloth
 but  have  not  increased  the  subsidised  prices  of  cotton,

 (b)  whether  the  Cotton  Advisory  Committee  have  suggested  in  a  meeting  held

 recently  at  Bombay  that  the  Government  purchase  price  of  all  varieties  of  cotton  be

 increased  by  5  per  cent,  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  the  matter  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd  Shafi  Qureshi  (a)
 Position  with  regard  to  price  increase  in  respect  of  controlled  cloth  has  been  explained
 in  the  statement  laid  by  Commerce  Minister  on  the  Table  of  the  Lok  Sabha  on  the  Ist

 May,  1968.  As  regards  cotton,  there  are  no  such  prices  as  ‘subsidised  prices’  fixed  by
 Government

 (b)  The  Cotton  Advisory  Board  is  reported  to  have  suggested  at  its  meeting  held  on

 the  4th  July,  1963,  that  an  increase  ranging  from  |  to  may  be  given  in  support  prices
 of  cotton  during  the  1968-69  season

 (c)  Cotton  price  policy  for  the  1968-69  season  is  under  consideration
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 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  बंद  कपड़ो  feat  का  प्रबंध  अपने  हाथ  में  लेना

 2893.  थो  देव  पाटिल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 महाराष्ट्र  राज्य  में  कितने  कपड़ा  मिल  बंद  हो  गय ेहैं  अथवा  बंद  होने  वाले  हैं  और  उद्योग

 तथा  1951  के  अंतगर्त  राज्य  सरकार  द्वारा  कितने  मिल  अपने

 कब्जे  में  ले  लिये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  महाराष्ट्र  राज्य  में  सात  कपड़ा

 मिलें  बंद  पड़ी  हैं  ।  राज्य  की  किसी  भी  मिल  से  उसके  बंद  होने  संभावना  का  कोई  नोटिस

 नहीं  मिला हैं  ।  उद्योग  तथा  विनियमन  )  1951  के  अधीन  भारत  सरकार

 ने  पांच  कपड़ा  मिलें  अपने  हाथ  में  ली  हैं  ।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  रेलवे  क्वाटर

 2894,  श्री  क०  श्रनिरुद्धन  :  क्या  रेलवे  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  क्वार्टरों  की  संख्या  कितनी  तथा  उनमें  कितने  क्वाटर  टाइप

 1  के  कितने  टाइप  2  के  और  कितने  टाइप  3  के  हैं  :

 उनमें  ऐसे  क्वार्टरों  की  संख्या  कितनी  जिनमें  नहीं  तथा  उनमें  कितने

 क्वाटर  टाइप  1  के  कितने  टाइप  2  के  और  कितने  टाइप  3  के  :

 ऐसे  क्वार्टरों  की  संख्या  कितनी  जिनमें  बिजली  नहीं  हैं  तथा  उनमें  कितने

 क्वाटर  टाइप  1  के  हैं  कितने  टाइप  2  के  औंर  कितने  टाइप  3  के  :  और

 रेलवे  के  तृतीय  तथा  चतु  श्रेणी  के  कितने-कितने  प्रतिशत

 कर्मचारियों  को  क्वाटर  दिये  गये  है  :

 रेलवे  मंत्री  चे०  go  :  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  रेलवे  क्वार्टरों  की  संख्या

 इस  प्रकार

 टाइप  प  20565

 टाइप  II  11413

 टाइप  III  835

 टाइप  के  लगभग  30  प्रतिशत  और  टाइप  ह  के  9  प्रतिशत  क्वाँरों  में  टट्टियों

 की  व्यवस्था नहीं  की  गयी  है  ।

 जिन  क्वार्टरों  में  बिजली  नहीं  है  उनकी  संख्या  इस  प्रकार

 टाइप प  14578

 टाइप  ा  4387

 टाइप  पा  206
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 लगभग  90  प्रतिशत  श्रेणी  प  pn  क्मेंचारियों  को  90  प्रतिष्ठित  शरणी

 कर्मचारियों  34  प्रतिशत  श्रेणी  प्रा  के  क्यारियों  को  कौर  37  प्रतिशत  श्रेणी  wy  के

 कर्मचारियों  को  क्वाटर  दिये  गये  हैं  ।

 रेलवे  अघिकारियों  के  लिये  wa

 2895,  श्री  |: औ  गोपालन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 (
 )  भारतीय  रेलों  में  रेलवे  अधिकारियों  को  कितनी  जीपें  दी  गई  हैं  : /

 यह
 जायें

 कब  से  रेलवे  अधिकारियों  को  दी  गई  हैं  :

 (a)  समा रं तीय  रेलों  के
 प्रभार  में  दी  गई  इन  जीपों

 की  कुल  लागत
 कितनी  है  :

 रेलवे  अधिकारियों  को  जायें देने  का  उद्देश्य  क्या  और  उनकी  उपयोगिता  क्या

 और

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रेलों  के  लिये  जायें  खरीदने  का  कारण  रेलवे को

 लाभ  पहुंचाने  की  अपेक्षा  एक  विशेष  विदेशी  art  का  हित  करना  था  ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  go  से  (=)  :  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और

 समा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 लोपो  पर  भारतीय  खेलो  द्वारा  व्यय

 2896.  थी  क०  गोपालन  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 जीपों को  चलाने  तथा  उनका  देखरेख  के  लिए  भारतीय  रेलवे  द्वारा  रखें  गये

 ड्राइवरों  तथा  क्लीनर ों  को  1966-67  में  कुल  कितने  वेतन  तथा  ad  दिए  गए
 :  और

 उक्त  अवधि  में  जीपों में  खर्चे हुए  डीजल  तेल  भारी  पर  कुल  कितना

 ब्यय  हुआ  ?

 रेलवे  मंत्री  (at  चे०  मु०  और  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  हैं

 श्र  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 वाराणसी  जिले  में  रेलवे  तमंचा  रियोਂ  का  गेर-सरकारी  डाक्टरों  द्वारा  उपचार

 2897.  श्रीमती  quiver  गोपालन
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  जिन्हें  रेलवे  डाक्टरों  पर  भरोसा  नहीं  होता

 गौर  जो  अपने  विश्वसनीय  डॉक्टरों  से  इलाज  कराते  उन्हें  बिना  अनुमति  के  अनुपस्थित  माना

 जाता  है  और  बीमारी  के  कारण  अनुपस्थित  रहने  के  प्रमाण  के  लिए  पंजीकृत  तथा  मान्यता

 प्राप्त  डाक्टरों  से  प्रमाण-पत्र  देने  पर  मी  उनके  बेतन  आदि  में  कटौती  कर  दी  जाती

 वाराणसी  में  1967  से  1967  तक

 कितने  रेलवे  कर्मचारियों  ने  गैर-सरकारी  डाक्टरों  से
 इलाज  कराया  :
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 उनमें  से  कितने  रेलवे  कर्मचारियों  को  बिना  वेतन  की  छुट्टी  पर  मानकर  उनका

 चेतन  नहीं  दिया  गया  और

 उक्त  अवधि  में  कितने  कमेंचारियों  के  उनके  गैर-सरकारी  डाक्टरों  से  इलाज

 कराने  के  कारण  अनुपस्थित  रहने  के  लिए  अनुशासनात्मक  तथा  अपील  नियमों
 के

 अन्तर्गत  क्या

 कायेवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मंत्री  Ao  मु ०  से  तक  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है
 और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 रेलवे  को  भूमि  का  रेलवे  कर्मचारियों  तथा  अन्य  लोगोਂ  को  कृषि  के  लिये  दिया  जाना

 2898,  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  नारे  कि :

 रेलवे  की  भूमि  को  रेलवे  कर्मचारियों  तथा  अन्य  लोगों  को  कृषि  के  लिए  देते  समय

 क्या  कसौटी  अपनाई  गई  है  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वाराणसी  जिले  में  रेलवे  अधिकारियों  को

 कुछ  yas  दिये  गये  और  अन्य  भूमि  प्रात  करने  के  अधिकारी  रेलवे  कर्मचारियों  की  उपेक्षा

 की  गई  हैं  :

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  गोरखपुर  में  काम  करने  वाले  कुछ  रेलवे  अधिकारियों  को

 खेती  के  लिए  भूखंड  wat  में  या  वाराणसी  जिले  के  किसी  स्थान  पर  दिये  गये  परन्तु  उनके

 पास  खेती  करने  के  साधन  मौजूद  नहीं  हैं  और  उन्होंने  जमींदारों  की  भांति  उन  भूखंडों  को  खेती

 करने  के  लिए  व्यवस्था  के  आधार  पर  अन्य  लोगों  को  दे  दिया

 क्या  रेलवे  प्रशासन  ऐसी  भूमि  को  देने  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  कोई  न्यायोचित  नीति

 बनाने  पर  विचार  कर  रहा  है  जिसके  आधार  पर  ऐसी  भूमि-भूमिहीन  रेलवे  कर्मचारियों  को

 ही  दी  जाये  और  क्रमशः  चतु  और  तृतीय  ५ श्री  के  कर्मचारियों  को  प्राथमिकता  दी

 और

 ऐसे  कितने  रेलवे  कमंचारी  हैं  जिन्होंने  वाराणसी  जिले  में  रेलवे  भूमि  प्राप्त  करने

 के  लिए  अपेक्षित  किराया  जमा  करा  दिया  और  जिन्हें  न  तो  भूमि  दी  गई  और  नही

 उन्हें  पिछले  ag  या  इससे  भी  अधिक  समय  से  अभी  तक  जमा  राशि  वापस  की  गई  है  ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  मु०  स्टेशन  सीमा  और  रेलवे  बस्तियों  में  रेलवे

 की  खेती  योग्य  फालतू  भूमि  रेल  कर्मचारियों  को  उनके  पत्र  प्राप्त  होने  के  क्रम  में

 लाइसेंस  पर  दी  जाती  है  ।  इसी  प्रकार  स्टेशनों  के  बीच  की  खेती  योग्य  फालतू  भूमि  सामान्यतः

 उसके  निकटस्थ  खेत  के  स्वामी  को  राज्य  सरकार  द्वारा  या  सीधे  रेल  प्रशासनों  द्वारा  लाइसेंस

 पर  दी  जाती  है  ।

 जी  नहीं  ।  रेल  कर्मचारियों  से  आवेदन-पत्र  प्राप्त  होने  के  क्रम  में  भूमि  का  आवंटन
 किया  जाता  है  ।

 माननीय  सदस्य  का  आशय  भूसी  में  भूमि  के  aaa  से  है  न  कि  wiat

 में  ।  भूसी  में  एक  एकड़  भूमि  का  आवंटन  एक  अधिकारी  के  नाग  किया  गया  है  जो  इस  समय
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 गोरखपुर  में  तैनात  है  ।  वे  किसी  अन्य  एजेंसी  द्वारा  इसमें  खेती  करवा  यह  भू

 पहले  राज्य  सरकार  को  दिया  गया  था  लेकिन  राज्य  सरकार  द्वारा  इसको  बन्दोबस्त  नहीं  किया

 जा  सका  और  काफी  समय  तक  इस  पर  खेती  नहीं  की  जा  सकी

 जी  नहीं  ।

 1963-64  में  11  रेल  कर्मचारियों  ने  वाराणसी  जिला  के  abet  स्टेशन  पर  भूमि

 के  लिए  आवेदन  दिया  था  और  उन्होंने  आवश्यक  लगान  भी  जमा  कर  दिया  था  ।  माकरी  की

 भूमि  का  सिविल  प्राधिकारियों  द्वारा  गलती  से  आवंटन  कर  दिया  गया  था  ।  रेल  कर्मचारियों

 से  कहा  गया  था  कि  वे  या  तो  वैकल्पिक  भूमि  के  लिए  लगान  की  वापसी  के  लिए  आवेदन

 11  में  से  5  कर्मचारियों  ने  वैकल्पिक  भूमि  के  लिए  आवेदन  दिया  था  और  उन्हें  भूमि

 area  कर  दी  गयी  थी  ।  बाकी  6  कर्मचारियों  ने  न  तो  वैकल्पिक  भूमि के  लिए  आवेदन

 दिया  और  न  ही  रकम  वापस  करने  के  लिए  ।

 रनिंग  लोको  शैडो  के  कर्मचारियों  के  लिए  वर्दियां

 28909,  श्री  विश्व  नाथ  मैनन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 भारतीय  रेलों  के  रनिंग  शेडों  में  काम  कर  रहे  कर्मचारियों  के  किन  वर्ग  को

 वर्दियां  सप्लाई  नहीं  की  जाती  हैं  और  इसके  क्या  कारण

 क्या  रनिंग  लोको  दोनों  के  कर्मचारियों  को  इ  ज़नों  की  सफाई  तक्ष  फिटिंग
 निजी  कपड़े  पहने  हुए  करनी  पड़ती है  जिसके  परिणाम  स्वरुप  उनके  कपड़े  बहुत  गन्दे  हो
 जाते  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ऐसे  कर्मचारियों  को  वर्दियां  सप्लाई  करने  पर  विचार

 कर  रही है  ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  मु०  :  रेलों  के  रनिंग  लोको  शेडों  में  काम  करने  वाले

 कर्मचारियों  की  कोटियां  जिन्हें  नदियां  नहीं  दी  अलग-अलग  रेलों  में  भिन्न-भिन्न  है  ।  इन

 कोटियों  में  लोको  att  सहायक  लोको  बायलर  चा्जेमेंन  और  कुशल  तथा  अर्धकुशल

 कारीगर  शामिल  है  ।  इन  कोटियों  के  कमंचारियों  को  वर्दियां  नहीं  दी  जातीं  क्योंकि  ये  जनता

 के  सम्पर्क  में  नहीं  आते  |

 जी  at

 जी  नहीं  ।

 तोड़-फोड़  शौर  हड़तालों के  कारण  रेलवे  को  हानि

 2900.  श्री  अब्दुल  गनी  दार  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले

 तीन  वर्षों
 में  रेलवे  कर्मचारियों  की  तोड़  फोड़  आग  बाढ़  के  कारण  रेलवे  की  कुल

 कितनी  हानि  हुई  है  ?

 रेलवे  मंत्री  चे०
 Jo  :  सुचना  मंगायी  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  ।
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 रेलवे  अधिकारियों  द्वारा  वातानुकूलित  डिब्बों  में  यात्रा

 2901.  श्री  गनी  दार  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  मंत्रालय  के  कुछ  अधिकारियों  को  वातानुकूलित  डिब्बों

 में  यात्रा  करने  की  अनुमति  दी  जाती

 यदि  होता तो  ऐसे  अधिकारियों  के  पदनाम  क्या  हैं  ।

 उन्हें  वातानुकुलित
 डिब्बों  में

 यात्रा  करने
 की  agate  दिये  जाने  के  कारण  औरਂ

 (a)  रेलवे  को  इस  प्रकार  कितना  धन  व्यय  करना  पड़ता  है  ?

 रेलवे  मंत्री  Yoyo  :  और  जैसा  कि  रेलों  पर  है,:रेल

 मंत्रालय  में  केवल  अवर  प्रेयसी  Ts  और  इससे  ऊपर  वाले  पदों  के  अधिकारी  ही  उस

 वातानुकूलन  डिब्बों  में  यात्रा  कर  सकते  हैं  जब  वे  ड्यूटी  पर  हों  ।  सरकार  के  उच्च  अधिकारियों

 को  वातानुकूल  दर्जे  में  यात्रा  करने  जो  अधिकार  है  यह  उसी  के  अनुरूप  है  ।  सुविधा  पासों

 पर  यात्रा  करते  समय  सभी  राजपत्रित  अधिकारियों  को  यह  अनुमति  है  कि  वे  पहले  दर्जे  और

 वातानुकूल  दर्ज  के  किराये  के  अन्तर  की  एक  तिहाई  देकर  वातानुकूल  दर्जे  में  यात्रा  कर

 सकते  हैं  ।

 रेलवे  अधिकारियों  द्वारा  ड्यूटी  पर  या  अन्यथा  की  गयी  यात्रा  के  सम्बन्ध  में  रेल

 प्रयासों  द्वारा  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।

 भेड़  बकरी  की  रुई  ake  ऊन  शादी  का  श्नाचात

 2902  भरी  गनी  दार  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच
 है

 कि  भेड़  बकरी  की  ऊन  आदि  की  हमारी  मांग  हमारे

 देशी  संसाधनों  से  पुरी  हो  जाती

 (@)  तो  सरकार  ने  इन  वस्तुओं  का  आ
 यात

 करने  के  लिये  लाइसेंस  क्यों

 जारी  fea

 की  और

 गत  तीन  वर्षों  में  इन  वस्तुओं  का  mara  करने  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय

 किन-किन  पक्षों  ने  इन  वस्तुभ्नों  का  आयात  किया  ?

 वाणिज्य  में  उपमंत्री
 मुहम्मद

 शफी  :  नहीं  ।

 भेज  बकरी  की
 रुई

 तथा  ऊन  का  आयात  उन  उद्योगों  की  कच्चे  साल  की

 मांग  की  पूति  के  लिये  आवश्यक  हैं  जो  इनका  प्रयोग  करते  हैं  ‘|

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 f=;  +
 (3)  जारी  किये  गये  आयात  लाइसेंसों  के  sort ण्  |  थ्  जिनसे  उन  पक्षों  के  नाम  भी  शामिल

 हैं  जिनको  लाइसेंस  दिये  मुख्य  नियन्त्रण  nh 1,  पप TI  |  ra  तथा  निर्यात  द्वारा  प्रकाशित  औद्योगिक
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 लाइट्स  ates  बुलेटिन  में  प्रकाशि  त  किये  जाते saa  भार  नियति  लाइसेंस
 लो

 जिसकी  faut  नियमित  रूप  से  संसद्‌  पुस्तकालय  को  भेजी  जाती  हैं  ।  ्

 * aq

 1965:66  से  1967-68  में  भेड़  बकरों  की  रुई  तथा  ऊन  का  आयात

 थ  मुल्य  हजार रु०  में  द

 {a  1966-67  19  67-68 =
 1965-66

 1.
 भेड़  बकरी  की  48,784  20,280  77,130

 2,  हुई  4,6 2,060  564,338  34,815

 3.  ऊन  50,304  14,633

 a  ...
 व्यापार

 प्रतिनिधि

 2930.
 a ae  अब्दुल  गनी  दार  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री

 यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  क पांच  वर्षों  में  कितने  व्यापार  प्रतीति
 faster  विदेशों

 को  भेजे  उनमें

 कितने  त्री  शामिल  हुए  ;

 a
 A f q)  इन  प्रतिनिधि  मंडलों  का  उद्देश्य  क्या  और

 थ
 प्रत्येक  प्रतिनिधि  मंडल  पर  कितना  व्यय  हुआ  ?

 व

 में  भारत _  वाक्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  म०  शफी  :  गत

 स परकार  द्वारा  62  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  विदेशों  को  भेजे  गये  हैं  और  उनमें  से  में  मंत्री

 दा ा  मिल
 मिल

 थे  ।  इन  आंकडों  में  व्यापारियों  द्वारा  विदेशों  में  भेजे  गये  बिक्री  /  अध्ययन  द

 नह

 (  तथा  इन  व्यापार  प्रतिनिधि  मंडलों  के  प्रत्येक  प्रतिनिधि  डल के

 ऊपर सदस्य  के
 नाम  तथा  प्रत्येक  पर  किये  गये  व्यय  का  एक  विवरण  जी

 सभा

 रखा
 गया

 में  रहा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  1640-68)

 रेल  के  माल  डिब्बों  का  रूस  को  निर्यात
 द

 2904.
 ait  स०  मो ०  बुर्जों  :  क्या  arias  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 (

 की  सभा wa

 यह  सच  है  कि  रूस  को  10,000  रेलवे  माल  डिब्बों  का

 ie
 जाने

 \

 हि

 यदि  तो  क्या  यह  माल  डिब्बे  रेलवे  वर्कशापों  में  बनाये
 ्

 दी  क्षेत्र  में  के  क्या यदि  तो  यह  सभी  माल  डिब्बे  गैर  सरकार्र

 ्  क

 वाणिज्य  बं प्रां लय  ni  रूस  को  निम्नलिखित

 माल  डिब्बों  के  निर्यात
 अध

 जान  कप में
 उप मंतर

 Ci

 ममद

 सम्भावना हैः  —
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 —<——

 1969  10-112  प्रोटोटाइप

 1970-71  2000

 4000 1971-72

 1972-73  8000

 1973-74  10,000

 1974-75  10,000

 1975-76  10,000

 976-77  10,000

 इनमें  से  कुछ  माल  डिब्बों  का  रेलवे  वर्कशाप  में  निर्माण  करने  का  प्रश्न

 विचाराधीन  है  ।

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  माल  डिब्बों  के  निर्माण  में  बडी  प्रगति  हुई  है  ओर  इस  क्षेत्र

 ने  माल  डिब्बों  के  निर्माण  करने  में  पर्याप्त  क्षमता  अजित  करली  है  ।  रूस  द्वारा  माल  डिब्बों  के

 आदेशों  को  पुरा  करने  का  इस  प्रकार  प्रबन्ध  किया  जायेगा  कि  देश  उपलब्ध  क्षमता  का

 अधिक  से  अधिक  प्रयोग  किया  जाये  ॥

 हिन्दुस्तान  स्टोल  लिमिटेड  के  अध्यक्ष  को  नियुक्ति

 2905.  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  खान  तथा  धात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  इस्पात  कारखानों  कार्यालयों  को  सुधारने  की  दृष्टि  से  हिन्दुस्तान  स्टील

 लिमिटेड  के  वर्तमान  अध्यक्ष  की  नियुक्ति  की  गई  है

 यदि  तो  अध्यक्ष  की  योग्यतायें  कया

 बया  इसके  लिये  कोई  चयन  किया  गया  और

 यदि  तो  अन्य  उम्मीदवारों  के  विवरण  क्या  है
 ?

 खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  To  चे  से

 अध्यक्ष  और  निदेदाक-मण्डल  में  उसके  साथियों  का  यह  गतंव्य  है  कि  वे  कम्पनी  को  दक्षता  से

 तथा  ठीक  ढंग  से  चलायें  ।  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  वर्तमान  अध्यक्ष  व्यापार

 a  प्रयास  क्षेत्रों  का  व्यापक  अनुभव  है  ।  वह  कई  महत्वपूर्ण  पदों  पर  काम  कर  चुके  है
 जैसे  हिन्दुस्तान  इंडियन  इंस्टीट्यूट  आफ

 फूड  कारपोरेशन  साफ  इंडिया  ।  अन्य  क्षेत्रों  के  कई  व्यक्तियों  के  नामों  पर  भी  विचार

 किया  गया  था  ।

 मिस  कूपर  एलेन  लिमिटेड  कानपुर

 2906.  श्री  स०  सो०  बीजों  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 z88



 लिखित  उत्तर 1968

 क्या  कानपुर  में  कूपर  एलेन  कम्पनी  में  पुरी  क्षमता  सेवार्थ  होना  आरम्भ  हो

 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  ने  इस  कारखाने  को  अपने  नियन्त्रण  में  लेने  का  अन्तिम  निर्णय

 कर  लिया  और

 यदि  तो  इस  अनिश्चितता  और  बिलम्ब  के  क्या  कारण  है  ।

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  का  सन्नी  फकरूद्दीन  elt  तथा

 कूपर  एलन  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  की  एक  इकाई  के  रूप  वित्त  व्यवस्था

 आरोपित  सीमाओं  चलाई  जा  रही  है  ।

 तथा  प्रति  रक्षा  कूपर  एलन  इकाई  को  अपने  अधिकार  में  लेने  का

 विचार कर  रहा  हैं

 हड्डियों  का  निर्यात

 2907.  थी  हरदयाल  देवगण  :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 बया  यह  सच  है  कि  हड्डियों  का  निर्यात  कम  हो  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 1965-67  तक  हड्डियों  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय
 में

 उप-मन्त्री  (sit  मुहम्मद  शफी
 से  वर्ष  1966-67

 के  निर्यात  की  तुलना  में  वर्ष  1967-68  में  पिसी  हुई  हड्डियों  का  निर्यात  परिमाण

 परन्तु  मूल्य के  हिसाब  से  कम  हुआ  ।
 वर्ष  1965-66

 से
 1967-68  तक  निर्यात

 लिखित

 परिमाण  लाख  कि.ग्रा०

 मूल्य  लाख  रुपयों  में  के

 परिमाण  मूल्य

 1965-66  565  441

 679 1966-67  552

 1967-65  150  516

 कई  देशों  के  साथ  कडी  प्रतिस्पर्धा  के  कारण  कम  इकाई  मृत्य  की  वसूली  के  फलस्वरूप

 मुल्य  में  गिरावट  भई  ॥

 होजरी  के  ऊनी  माल  का  निर्यात

 2908,  थी  हर दं पाल  देवगण  क्या  arfirsa  स्त्री  30  1968  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  9109  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 > ba |  ——————_ tfareze  आयोजकों  को  at
 कि  द  क  क  क  जरी  के  ऊनी  माल  के  frata  को कया  सरकार  र्ा

 आयात  संपूर्ति  की  अनुमति  देने  के  art  में  कपड़ा  आयुक्त  के  प्रतिवेदन  पर  इस  बीच  विचार

 कर  लिया  और

 यदि  तो  इस
 बारे

 में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  तथा  ऊनी  हौजरी

 के  बदले  पंजीकृत  निर्यातकों  को  जाने  वाली  आयात  प्रतिपूर्ति  के  बारे  में  वस्त्र  आयुक्त  के

 प्रतिवेदन  पर  सरकार  अब  भी  विचार  कर  रही

 Trade  with  Yemen

 2909.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  Yemen  is  desirous  of  increasing  her.

 trade  with  Jndia;  and

 (6)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshl)  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  The  question  of  increasing  the  volume  of  trade  within  the  framework  of  the

 present  state  of  the  two  economies,  is  under  constant  review,  and  our  Ambassador  in

 Cairo  is  making  &  detailed  assesment  of  such  possibilities.

 इस्पात  weal  में  वृद्ध

 2910.  शी  प्रम
 चन्द  वर्मा  क्या  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  सरकार  ने  इस्पात  की  कीमतों  में  वृद्धि  करने  सम्बन्धी

 सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  at,  तो  कीमतों  में  वृद्धि  करने  का  क्या  आधार  है  भौर  प्रत्येक  किस्म
 के

 इस्पात  के  मूल्यों  में  कितनी  वृद्धि की  जायेगी  ?

 पिछली बार  मूल्य  कब  बढ़ाये  गये  थे  और  किन नये  उपकरणों से  बाध्य  होकर

 पुनः  मूल्य  बढ़ाये  जा  रहे
 गौर

 श्रन्तर्राष्ट्रीय मण्डी  में  इस्पात  की  चीजों  के  तुलनात्मक मूल्य  ब्या  और  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  कि  उत्पादन  क्षमता  के  बढ़ते  ही  कीमतें

 कम  हो  जायें  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  राम  af

 gam  सयंत्र  समिति  ने  31-7-68  को  नये  मूल्यों  की  घोषणा  की  थी  |

 और  एक  जिसमें  29  1968  की  और  30

 1968  की  अर्धरात्रि  के  परमाणु  तथा  31-7-68  से  लागू  कीमतें  तथा  की  गई  मूल्य  बृद्धि  का
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 ब्यौरा है  ।  इससे  पहले  मूल्यों  में  व्यापक  संशोधन  1  1967  को  किया  गया  था  और

 यह  एक  बल  की  अवधि  ES  लिये  था  ।  उसके  पश्चात  इस्पात  की  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि

 कोयले  की  रेल  बिक्री-कर  वेतन  ale  मंहगाई  ad  इत्यादि  में  वृद्धि  के  कारण

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  ।  [qeanraa  में  रखा  गया ।
 देखिये  संख्या  एल०  टी०

 1641/68]

 एक  अन्य  संलग्न  विवरण  में  भारत  में  तथा  विदेशों  में  कुछ  प्रकार  के  इस्पात  के

 मूल्यों  की  तुलना  की  गई  है  ।  सरकार  इस  बात  का  भरसक  प्रयत्न  करती  है  कि  उत्पादन  में

 द्वि  से  तथा  उत्पादन  क्षमता  में  विस्तार  करके  मूल्यों  को  समुचित  सीमा  में  रखा  जाय  ।

 बन्द  कपडा  मिलों  सम्बन्धी  समितियां

 2911.  at  प्रेम  चन्द  वर्मा  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  बहुत  सी  कपड़ा  मिलें  बन्द  हो  गई  हैं

 यदि  तो  किन  कित  कपड़ा  मिलों  में  उत्पादन  बन्द  हो  गया  उनके  बन्द

 होने  के  कारण  क्या  उत्पादन  पर  कितना  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  है  तथा  कितने  व्यक्ति

 बेरोजगार  हो  गये

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  मिलों  के  बन्द  होने  के  कारणों  का  पता  लगाने  और

 उन्हें  पुनः  चलाने  का  सुभाव  देने  के  लिये  जांच  समितियां  नियुक्त  करने  का  सरकार  FT

 विचार  कौर

 क्या  कोई  समितियां  नियुक्त  की  गई  ate  यदि  तो  उन  समितियों  के

 सदस्यों  के  नाम  क्या  क्या  उनके  निर्देश  पद  क्या  और  जांच-कार्य  पूरा  करने  के  लिये

 कितना  समय-निर्धारित  किया  गया  है
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  मुहम्मद  शफी  1968  के  अन

 में  55  कपड़ा  मिलें  बन्द  थी  ।

 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  ।
 में

 रखा  गया
 |  देखिये  संख्या  एल०  1642/68 |

 रेलवे  सलाहकार  समिति

 2912.  at  प्रम  चन्द  वर्मा  कपा  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  विभिन्न  सलाहकार  बोर्डों  तथा  इस

 प्रकार  के  अन्य  संगठनों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उनके  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  प्रत्येक  सदस्य

 को  क्या  कार्य  दिया  गया

 (a)  प्रत्येक  समिति  अथवा  ats  के  सदस्यों  में  सार्वजनिक  कार्यकर्ता  कितने  हैं  तथा

 प्रघिकारीगण  कितने
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 (Saka) बाना

 क्या  सदस्य  केवल  एक  बार  के  लिये  मनोनीत  किये  जाते हैं
 और  यदि  तो

 एक  सदस्य  को  कितनी  बार  मनोनीत  किया  जा  सकता  है  तथा  एक  बार का  कार्यकाल

 कितना  होता  और

 वर्ष  1967-68  में  इन  समितियों
 पर  कुल

 कितनी  राशि  खर्च  की  गई  ?

 रेलवे  मन्त्री  चे०  go  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 गया  |  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  1643/68]

 खान  मंत्रालय  के  कदाचार  के  मामले

 2913.  थ्री  प्रम  चन्द  वर्मा
 :  क्या  लान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 1968  तक  की  अवधि  में  उनके  मन्त्रालय  से

 तथा  अन्य  दण्डनीय  areal  सम्बन्धी  कितने  मामलों  sr  पता  चला

 उनसे  कितने  अधिकारियों  (  श्रेणीवार )  कौर  मेर-सरकारी  व्यक्तियों  का

 सम्बन्ध

 कितने  मामलों  में  अभियोग  चलाये  गये  और  कितने  मामले  केन्द्रीय  जाच  विभाग

 को  सौंपे  गये

 1967-68 में  इस  के  कितने  मामलों का  पता  चला
 उनमें

 से
 कितने

 मामलों  में  दण्ड  fear  गया  तथा  कितने  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  दिया  गया  तथा  कितने  व्यक्तियों

 के  विरूद्ध  विमागीय  कार्यवाही  की  गई  और  उनकी  ब्यौरा  कया  और

 ऐसे  मामलों  की  रोकथाम  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 खान  तथा  धातु  उप-मन्त्री  राम  से  जहां तक

 खान  और  धातु  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  कोई  ऐसा  मामला  नहीं  हुआ  है  जिससे  किसी  सरकारी

 अथवा  गर-सरकारी  व्यक्ति  का  सम्बन्ध  हो  |

 घन  नहीं  उठता  |

 सलाहकार  समितियाँ  तथा  घोडे

 2914.  थी  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 उनके  मन्त्रालय  से  सम्बद्ध  विभिन्‍न  सलाहकार  बोर्डों  अथवा  ऐसे  अन्य

 संगठनों  के  नाम  कया  हैं  तथा  उनके  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  प्रत्येक  को  क्या  क्या  काम

 सौंपे गये

 (=)  प्रत्येक  समिति  अथवा  बोर्ड  में  कितने  सदस्य  aves  कर्ता हैं  और  कितने
 सदस्य  सरकारी  अधिकारी
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 oe  ar  ary क्या  सदस्यों  का  नाम  Vrain  ११  र  के  faa  होता  है  और  यदि  तो

 एक  सदस्य  का  कितनी  बार  ga:  निर्देशित  किया  जा  सकता  है  और  एक  बार  नाम

 निदान  की  अवधि  कितनी  और

 वर्ष  1967-68  में  इन  संगठनों  पर  कितना  घन  व्यय  ञ  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरूद्दीन  अर्ली  से

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  वहू  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Sonai  Railway  Station

 2915.  Shri  Nihal  Singh:  Will  the  Minister  of  Railway  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  stations  between  Achhnera  and  Kasganj  Jo.,  on  the  metre  gauge
 llnoe  which  are  running  at  loss  at  present

 income  from  the  passengers  fare  from (b)  whether  it  is  also  fact  that  the

 Bhainsa,  Parkham  and  Mursan  stations  on  this  Iine  is  lesser  than  the  income  from  passen-

 gers  on  Sonali  Railway  station;

 (c)  the  reasons  for  which  Goyermment  are  not  giving  their  approval  for  a  junction
 at  Sonai  station;  and

 (d)  whether  Government  are  making  arrangements  for  booking  goods  temporarily
 on  Sonai  Railway  station  on  an  experimental  basis  to  find  out  the  extent  of  profit  or
 loss  to  the  Railway  Administration  ?

 The  Mloister  of  Railways  (ShriC.  M.  Pooncha)  (a)  Financial  results  cannot  be
 worked  out  stdtion-  wise

 (b}  Passenger  earnings  of  Parkham  and  Mursano  stations  are  higher  and  those  of
 Bhainsa  lower  than  the  passenger  earnings  of  Sonai  station

 (c)  Sonai  station  is  a  flag  station  situated  between  Mursan  and  Raya  stations  on

 the  Mathura-Hathras  M.  G.  Section.  There  is  no  proposal  for  providing  a  ‘unction  at
 Sonai  station.  There  is,  however,  a.proposal  to  provide  a  crossing  station  between  Murs-
 an  aod  Raya  stations  at  a  site  that  may  be  found  suitable  from  operational  point  of  view

 (d)  No,  Investigations  show  that  there  is  00  traffic  justification  for  opening  Sopai

 station  for  goods  booking

 Mining  and  Allied  Machinery  Project,  Durgapur.

 2916.  Shri  Nihal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  capital  invested  {n  the  Mining  and  Allied  Machinery  Project,  Durgapur
 as  also  the  amount  of  foreign  capital  invested  therein

 (d)  the  nature  of  equipment  manufactured  in  the  said  factory,  the  number  of  its

 employees  and  the  respective  number  of  Indians  and  foreigners  among  them;  and

 (c)  the  amount  of  foreign  exchange  earned  by  the  factory  during  the  past  five
 years

 The  Mintster  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Sbri  Fakhraddin  Ali
 Ahmed)  (a)  The  total  capital  invested  upto  amounted  to  Rs.  48.80  crores,  Of
 this,  Rs.  19.05  crores  was  in  the  form  of  equity  and  Rs.  29.75  crores  as  loans.  No  foreign
 capital  has  been  invested,
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 (b)  (051  Mining  Machinery  and  Allied  products  e.  8.  conveyors,  coal  cutters,
 combines  and  loaders,  haulages  and  winches,  pumps  fans,  locomotives,  coal  beneficiation

 equipment  and  other  miscellaneous  equipment  and  spare  parts.  The  number  of  employees
 as  on  was  6473,  out  of  which  12  were  foreigners.

 (c)  No  exports  have  yet  taken  place,

 faa  धातु  तथा  बिशेष  इस्पात  कारखाने  के  लिए  पटरी  में  भूमि

 20917,  श्री  योगेन्द्र  शर्मा  :  कया  ख़ान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  सरकार  ने  पटरी
 में  एक  fart  arg

 भेजा  तथा  विशेष  इस्पात  संयन्त्र  स्थापित  करने  के  लिये  बिड़ला  ब्रदसं  को  8244  एकड़  भूमि

 2500  रुपये  प्रति  एकड़ की  दर  से  देने  का  निर्णय  किया  था

 यदि  तो  यह  निर्णय  कब  तथा  किस  प्रकार  किया  और

 (1)  प्रस्तावित  संयन्त्र  की  adara  स्थिति  क्या

 खान  तु  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्र०  चे  बिट्टार

 सरकार  ने  बिड़ला  ग्रुप  की  एक  बिहार  एलाय  स्टिल्स  को  मिश्र  इस्पात

 औजार  और  बिशेष  इस्पात  का  एक  कारखाना  लगाने  तथा  कारखाने  के  कर्मचारियों  की

 बस्ती  बनाने  के  लिए  2500  रुपये  प्रति  एकड़  की  दर  से  526.49  unsafe  दी  है  ।

 बिहार  सरकार
 ने  6  1967  को  उपयुक्त रक्त

 कम्पनी  के  आवेदन  पर  ag

 निराले  किया  था  ।

 इस  कम्पनी ने  एलाट  की  गई  भूमि में  से  483.59  एकड़  काश्तकारी  भूमि का

 औपचा  रिक  रूप  से  कब्जा  ले  लिया  उन्होंने  42.90  एकड़  सरकारी  भूमि  का  कब्जा  भी

 ले  है  जिसके  लिए  औपचारिक  आदेश  अभी  जारी  किये  जाने  हैं  ।  इस  कम्पनी  ने

 नीकी  सहयोग  के  लिए  फ्रांस  को  स्नेह  ग्र्प च्छ  से  समझौता  कर  लिया  है  ।  बिजली  ate  पानी

 की  व्यवस्था  भी  कर  ली  गई  परिधि  tar  और  सीमा  रेखा  सर्वेक्षण  तथा  भूमि  के  नीचे

 की  जांच  करने  का  काम  पुरा  हो  गया  है  ।  सरकार  उपकरणों  के  आयात  के  लिए  बिदेशी  मुद्रा

 देने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  जिससे  कम्पनी  उपकरणों  के  आयात  के  लिए  आवश्यक

 आयात  लाइसेंस  ले  सके  ।

 कोयले  पर  स्वामित्व

 2918.  थी  इकजोत  गुप्त  :  क्या  खान  तथा  धातु  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  मांग  की  है  कि  कोयले  पर  जो  आज  कल  मूल्य
 के  आधार  पर  लगाया  जाता  भार  के  आधार  पर  लगाया  जाना  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?
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 खान  तथा  ag  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  राम  (

 राज्य  सरकारों  आम  तौर  यह  प्रार्थना  की  कि  कोयले  पर  स्वा मिस् व्र  भार  के  आधार

 पर  हो  ।  कोयला  मन्त्रणा  परिषद्‌  ने  भी  अभी  हाल  ही  में  इसे  सिद्धांत  रूप  से  स्वीकार  कर

 लिया  है  ।  आगे  ब्यौरों  पर  अभी  विचार  हो  रहा  है  ।

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड

 2919.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  मशीन  zea  लिमिटेड  ने  अमरीका  तथा  कनाडा  को  मशीनी

 उपकरणों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  प्रयास  स्वरूप  वहां  पर  तीन  एजेंट  नियुक्त  का  fray

 किया

 यदि  तो  उन  फर्मों  के  नाम  क्या  जिन्हें  एजेंट  नियुक्त  किया  और

 इन  एजेन्टों  को  कुल  कितना  पारिश्रमिक  दिया  जायेगा  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  फरदीन  चली

 हां  ।

 तथा  अभी  तक  दो  श्रभिकर्ताओं  की  नियुक्ति  की  गई  है  और  उनके  नाम

 tad  ग्लोबल  डेवलपमेंट  संयुक्त  राज्य  अमरीका  तथा  मैसेज  म

 मशीन्स  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ।  मेसर्स  हिन्दुस्तान  मशीन

 zea  बंगलौर  तथा  उपरोक्त  पार्टियों  के  बीच  जो  अभिकरण  सम्बन्धी  प्रबन्ध  वहू

 एक  व्यापारिक  समझौता  है  और  उनके  विवरण  जैसे  इन  अभिनेताओं  को  दिया  जाने  बाला

 पारिश्रमिक  तथा  अभिकरण  व्यवस्था  की  दुसरी  wal  को  प्रकट  करना  उपयुक्त  नवदीं  सभा

 जाता  है  |

 e
 | 2

 रेल  दघंटन  |  है  |

 2920,
 थ्रो  बाबू  राव  पटेल  :

 श्री  रामावतार

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  रेलवे  में  1967  से  31  1968  तक  कुल  कितनी-कितनी

 दुर्घटनायें

 कितने  व्यक्ति  मारे  गये  तथा  घायल  हुए  और  उन्हें  aaa  उनके  उत्तराधिकारियों

 को  प्रतिकर  के  रूप  में  कितनी  राशि  दी

 1h  —  ४
 रेलवे  सम्पति  की  कुल  कितनी  ह  '  qd  हुई  प

 प्रत्येक  कारण  से  कितनी-कितनी
 दुर्घटनायें  और
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 Written  Ans-vers
 Sravana  15,  1890  (Saka)

 a

 (=)  भविष्य  मैं  ऐसी
 दुर्घटनाओं

 को  रोकथाम  के  लिये  अविलम्ब
 पिये  गये  उपायों  का

 मोटो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 tae  मन्त्री  चे०  1-3-1967  से  31-3-1968  तक

 गाड़ियों  के  पटरी  से  उतर  समपारों  पर  सड़क  यातायात  से  टकरा  जाने  ओर  गाड़ियों  में

 आग  लगने  की  कोटियों  में  ओने  वाली  गाड़ी-दघंटनांशों  के  रेलव्रेवार  आंकड़े  नीचे  दिये  गये  हैं

 नृत्य  दचघंटनाधों  को  संख्या

 wey  gil
 e

 qa  65

 उत्तर  161

 पूर्वोत्तर  168

 पूर्वोत्तर  सीमा  167

 दक्षिण  144

 दक्षिण-मध्य  128

 दक्षिण  122

 पश्चिम  128

 जोड़  1194

 इन  दुर्घटनाओं  में  234  व्यक्ति  मारे  गये  और  1045  व्यक्ति  घायल  हुए  ।

 1967  से
 1968

 तके  भारतीय  रेल  अधिनियम  और  घातक
 दुर्घटना

 ofafiast  के  अन्तर्गत  प्रतिकर  के  रूप  कुल  में  5,  14,283  रु०  का  भुगतान  किया  गया  ।

 गाड़ी  दुर्घटनाओं  में  रेल  कर्मचारियों  के  मारे  जाने  या  घायल  होने  की  स्थिति  में  केंद्र

 प्रतिकर  1923  के  अंतगर्त  की  गयी  प्रतिकर  की  रकम  के  सम्बन्ध  में  dl  प्रकार

 की  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  समा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ॥

 दुर्घटनाओं  में  रेल  सम्पत्ति  को  लगभग  1,59,18,350  रु०  की  क्षति  का

 गुमान
 है  ।

 (=)  1194  दुर्घटनाओं  में  से  725  दृघंटनाएਂ  रेल  कर्मचारियों  को  गलती  के  कारण

 143  दुर्घटनाएं  रेल  कर्मचारियों  से  far  अन्य  व्यक्तियों  की  गलती  के  150

 बनाए  रल  उपस्कर  की  खराबी  के  118  दुर्घटनाएं  आकस्मिक  oa  की  और  12

 ह. दुर्घटनाए  तोड  फोड़  के  कारण  हुई  ।  20
 दुर्घटनाएं  ऐसी  थीं  जिनका  कारण  निश्चित  नहीं

 किया  जा  सका  ।  26
 दुर्घटनाओं  के  कारणों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 कर्मचारियों  विशेष  सूप  से  गाड़ी  परिचालन  से  सम्बद्ध  व्यक्तियों  को  इस  बात

 से  अवगत  कराने  के  लिए  संरक्षा  अभियान  कौर  तेज  कर  दिया  गया  है  ताकि  उन्हें  निर्धारित

 नियमों  और  प्रक्रियाओं  का  बारीकी  से  पालन  करने  की  कितनी  आवश्यकता  यह  देखने
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 के  लिए  स्थानिक  जांच  का  काम  तेज  कर  दिया  गया  है  कि  कर्मचारी  संरक्षा  नियमों  का

 उल्लू  घन  न  करें  और  जल्दबाजी  के  तरीके  न  अपनायें  q l

 र  लगा ड़ियों  से  खतर  को  जहीर  हटाई  जाना

 2921.  थ्री  बाबू  राव  पटेल  :  क्या  राव  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भांति-मानिकपुर  और  बन्दा-कानपुर  लाइनों  पर  चलने

 वाली  रेलगाडियों  से  खतरे  की  जंजीरों  को  हटा  दिया  गया

 (=)  क्या  इससे  इस  क्षेत्र  में  जो  डाकुओं  से  बात  कित  डाकुओं  को  सहायता

 नहीं  मिलेगी

 खतरे  की  जंजीरों  को  खींचने  से  होने  वाले  बचाव  की  सुविधा  से  यात्रियों  को

 वंचित  करने  के  बाद  इन  लाइनों  पर  सुरक्षा  के  क्या  वैकल्पिक  उपाय  किये  जा  रहे

 तब  तक  अन्य  किन-किन  क्षेत्रों  में  खतरे  की  जंजीर  हटाने  के  इस  नये  विचार

 को  लागु  किया  गया  है  अथवा  निकट  भविष्य  में  लागू  किया  और

 यात्रियों  और  विशेषकर  महिला  यात्रियों  को  खतरे  में  डालकर  यद  खतरनाक

 प्रयोग  करने  के  विशेष  कारा  हैं  ?

 Cae  मन्त्री  चे०  खतरे  की  जंजीरें  हटायी  नहीं  गयी

 बल्कि  1-4-68  से  30-4-68  तक  नाकाम  कर  दी  गयी  थीं  ।  फिलहाल  खतर  की  जंजीरों  की

 सामान्य  व्यवस्था  चालू  है  ।

 जिस  अवधि  में  खतरे  की  जंजीर  के  उपकरण  नाकाम  कर  दिये  गये  थे  ।  उसके

 दौरान  सम्बन्धित  खंडों  पर  गाडियों  में  डकैती  की  कोई  घटना  नहीं  हुई  ।

 जिस  समय  खतरे  की  जंजीरें  नाकाम  कर  दी  गयी  उस  समय  रात  में  चलने

 वाली  सवारी  गाडियों  में  रेलवे  सुरक्षा  दल  और  सरकारी  रेलवे  पुलिस  का  पहरा  लगाया

 जता था  |

 सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  भर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 कुछ  गाड़ियों/खंडों  में  खतरे  की  जंजीर  नाकाम  करने  का  कारण  यह  था  कि

 असामाजिक  तत्व  गाडियों  को  अनियमित  ढंग  और  बिना  किसी  उचित  कारण  से  रोकने  के

 लिए  खतरे  की  जंजीरों  का  बहुत  अधिक  दुरूपयोग  कर  रहे  थे  |  इससे  गाड़ियों  जिनमें

 पूर्ण  मेल  और  एक्स प्र  स  गाड़ियां  भी  शामिल  हैं  के  चलने  में  बुरा  प्रभाव  पड़ता  था  और  यात्री

 जनता  को  बड़ी  असुविधा  होती  थी  ।  रेल  प्रशासनों  को  इस  आशय  के  स्थायी  आदेश  दिये  गये

 हैं  कि  महिला  यात्रियों  की  सुरक्षा  के  हित  में  महिलाओं  के  डिब्बों  में  खतरे  की  जजीर  चालू

 हालत  में  रखी  जानी  चाहिए  ।

 भारी  मशीन  निर्माण  रांची

 2922.  श्री  महाराज  fag  भारती  :  क्या  औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  भारी  इंजीनियरिंग  निगम
 रांची  की  भारी  मशीन  निर्माण

 परियोजना  जिसमें  2  ag  पहले  उसकी  निधारित  क्षमता  में  से  20  प्रतिशत  तक  निर्माण  हो

 रद्दा  अब  पुरा  उत्पादन  होने  लगा

 यदि  तो  क्या  बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  कारण  ऐसा  हुआ  है  अथवा

 किन्ही  अन्य  कारणों

 क्या  यह  सच  है  कि  भारी  मशीन  निर्माण  परियोजना  बोकारों  इस्पात  कारखाने

 के  भ्रतिरिक्त  और  किसी  भी  कारखाने  से  मशीनों  के  निर्माण  के  क्र यादे शा  स्वीकार  नहीं  कर

 रही है  और  यदि  कोई  क्रयादेश  स्वीकार  भी  feat  जाता  है  तो  केवल  इस  शत  पर  कि

 अपेक्षित  मशीनें  चार  वह  बाद  तैयार  की  जायेंगी ;

 यदि  तो  क्या  ये  सभी  जिन्हें  रांची  में  बनाया  जा  सकता  विदेशों

 से  मंगायी  जा  रही  और  न्

 क्या  सरकार  ने  मशीनों  का  निर्माण  करने  वाले  वर्तमान  कारखानों  की  क्षमता

 बढ़ाने  तथा  नये  कारखानें  लगाने  की  योजना  बनाई  है  और  यदि  तो  उसकी  मुख्य

 रेखा क्या  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  sw  मन्त्री  फखरुद्दीन  लो

 और  इस  प्रकार  की  परियोजना  की  स्थापना  में  अधिक  समय  लगना  अवश्यम्भावी  होता

 क्योंकि  उत्पादन  का  काम  धीर-धीरे  होता  है  और  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  में  काफी  समय

 लग  जाता  है  जब  तक  कि  कारीगर  भारी  और  बढ़िया  किस्म  के  प्रौद्योगिकीय  उपकरणों  और

 मशीनों  को  चलाने  में  कुशलता  प्राप्त  न  कर  सोवियत  विशेषज्ञों  द्वारा  तेयार  की

 भावी  योजना  के  अनुसार  80,000  मीट्रिक  टन  प्रतिवर्ष  की  अन्ततोगत्वा  क्षमता  1975-76  तक

 ही  प्राप्त  की  जा  सकती  है  ।

 नहीं  ।  भारी  विद्य,/त  निगम  में  बोकारो  इस्पात  संयन्त्र  के  लिए  सबसे
 अधिक

 संख्या  में  उपकरण  और  मशीनें  बनाई  जाती  हैं  जिनमें  लगभग  98,000  मीट्रिक  टन  मशीनी

 प्रौद्योगिकीय  इस्पाती  ढांचे  तथा  मशीनी  औजार  शामिल हैं  ।  विंमान  आडरों  के

 आधार  पर  संयंत्र  को  1970-71  तक  काफी  aret  faa  जायेंगे  i  इस  संयन्त्र  में  जिस  प्रकार

 की  मशीनें  बनाई  जायेंगी  उनके  प्रादयोगकोय  प्रलेख  तयार  करने  में  काफी  समय  लगता

 शौर  मिली  जुली  बनाने  में  लगने  वाले  पर्याप्त  समय  के  अतिरिक्त  उनकी

 गढ़ाई  तथा  अन्य  सामग्री  की  व्यवस्था  करने  में  भी  पर्याप्त  समय  लगेगा  |  छत  काफी  पहले

 भंडारों  का  दिया  जाना  आवश्यक  है  ।

 स्थायी  प्रक्रिया  के  अनुसार  केवल  उन्हीं  प्रकार  के  उपकरणों  के  आयात  के  लिए

 अनुमति  दी  जाती  है  जिस  प्रकार  के  उपकरण  देवा  में  निर्धारित  समय  के  अन्दर  उपलब्ध  न

 हो  सकते हों  ।

 (=)  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 Heavy  Enrgineering  Coporation,.  Ranchi

 2923.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Industrial  Devlopment  ang
 Company  Affairs  be  pleased  to  state  :
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 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Heavy  Engineering  Corporation.  Ranchi  has  requ-

 ested  Government  to  increase  the  price  of  the  machines  being  supplied  to  the  Bokaro

 Steel  Plant;

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  gthere  to

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  cost  of  production  of  machines  being  produced

 by  the  Heavy  Engineering  corporation  is  more  than  the  prices  of  those  machines  in  Inter-

 national  markets

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor

 (e)  whether  it  is  also  a  fact  that  in  ranchi  the  machines  are  modern  and  labour  and

 taw  materials  are  cheaper  than  in  the  foreign  countries;  but  the  cost  of  production  is  more
 becuase  of  the  mismanagement;  and

 (f)  if  so,  the  steps  being  taken  in  the  matter  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakbruddin  Ali

 Abmed)  (a)  and  (b)  No,  Sir  The  prices  of  machinery  and  equipment  being  manufac-

 tured  by  Heavy  Engineering  Corporation  Ltd.,  for  supply  to  the  Bokaro  Stee)  Plant  are  yet
 to  be  finalised  and  the  question  is  under  consideration

 (c)  to  (f)  While  production  costs,  particularly  for  certain  categories  of  specialised
 equipment,  are  fairly  high  in  the  HEC,  it  would  not  be  correct  to  generalise  that  such

 costs  are  invariably  higher  than  prices  quoted  by  foreign  suppliers  for  similar  machinery
 aod  equipment  nor  would  a  comparisen  be  practicable  in  most  cases  The  cost  of  produc-
 tion  during  the  early  years  of  production  of  a  heavy  engineering  complex  such  as  the

 H.  E.  C.  has  to  take  in  to  account  not  only  sizeable  under-utilisation  of  capacity  in  certain
 sections  where  load  and  production  tempo  can  be  built  up  only  over  a  period  of  time  but
 also  lobour  productivity  which  only  improves  gradually  as  workers  gather  greater  knowle-

 dge  and  experience  A  number  of  steps  are  being  taken  in  the  H.  E.  not  only  to  bring
 about  increased  production  and  better  labour  productivity  but  also  to  streamline  the  flow
 of  materials  and  to  ensure  a  greater  degree  of  supervision  and  co-ordination  between
 different  levels  of  management

 Iron  Dises

 2924.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development
 and  company  Affairs  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  there  is  any  scheme  for  manufacturing  iron  discs  which  are  being  used
 in  the  agricultura!  implements  in  the  country  in  lakhs  every  year  due  to  increasing  use
 of  tractars  and  harrows  driven  by  oxen;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  a  ban  has  been  imposed  on  the  import  of  such  discs  and

 they  are  being  manufactured  in  limited  number  indigenously  resulting  in  crisis  in  factories

 agricultural  implements  and

 (c)  if  so,  the  steps  taken  to  improve  the  situation  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  company  Affairs  (Shri  Fekhruddin  Ali

 Ahmed i  (a)  Government  have  approved  the  schemes  of  the  firms
 for  the  manufacture  of  high  Carbon  Steel  Discs  used  in  agricultural  implentents  in  the

 organised  sector;

 No.  Name  of  firm  Capcity  approved

 (1  M/s.  Dates  Ageney  Ltd.  0  lakhs  No  per  annum
 New  Debli enli.

 299



 Written  Answers  Sravana  15,  1890  (Saka)

 M/s.  Growmore  Food  1.5  lakhs  Nos.  per
 Corporation

 1.0
 lakhe iKns  appum (3)  M/s,  Agricultural  Discs

 India  Ltd

 In  addition  to  the  above,  some  fresh  proposals  have  been  received  for  the  manufac-

 ture  of  steel  discs  and  these  are  under  consideration.  Steel  discs  required  for

 implements  are  being  manufactured  in  the  small  Scale  sector

 (b)  Import  of  high  carbon  steel  plain  discs  of  18"  20”,  22”  24”  and  26”  is  not

 permitted.  Import  of  discs  of  other  sizes  is  allowed  to  established  importers  upto  5%

 of  the  face  value  of  their  quota  licence,  The  State  Trading  Corporation  also  holds  stocks

 of  discs  of  these  sizes,  from  which  all  requirements  of  implement  manufacturers  can  be

 met  Actual  Users’  requirements  of  small  value  are  considered  on  adhoc  basis  if  they  are

 not  able  to  procure  their  requirements  from  established  importers

 It  is  reported  that  the  indigenous  manufacturers  of  agricultural  discs  are  not  getting

 enough  orders.  If  adequate  orders  are  forthcoming.  they  could  not  only  increase  their  prod-
 uction  but  also  increase  their  .capacity

 (c)  A  meeting  was  arranged  recently  with  the  representatives  of  discs  manufacturers

 and  the  implement  manufacturers  It  was  agreed  that  indigenous  production  may  not  be

 adequate  to  meet  the  anticipated  demand  in  full.  Arrangements  have,  therefore,  beea  made

 to  allow  import  of  discs  through  the  Agro  Industries  Corporations  for  fair  and  equitable
 distribution  to  the  farmers

 Fundamental  Research  and  Designs  for  Heavy  Machines  and  Tools

 2925.  Shri  Maharaj  singb  Bharti  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and

 Company  Affairs  be  pleased  to  state  the  progress  made  in  respact  of  the  work  of  funda-

 mental  cesearch  and  designs  proposed  to  be  started  for  heavy  machines  and  tools  with
 Soviet  assistance  at  Ranchi  and  the  reasons  for  slow  progress  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  &  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin  Ali

 Ahmed)  In  march,  1968,  a  protocol  was  signed  with  Giprome  of  USSR  for  assistance  in

 strengthening  and  developing  facilities  for  complete  designing  of  plant  and  equipment
 rlating  to  metallurgical  industries  in  the  country.  It  is  proposed  to  develop  the  Central

 2ering  and  Design  Bureau  of  Hindustan  Stee!  Ltd  into  a  full--fledged  Institute  for
 ्  ing  ferrous  and  non-ferrous  plants  and  to  develop  the  existing  facilities  in  the
 Heavy  Machine  Building  plant  of  H.  C.  Ranchi,  for  designing  of  eqnipment.  A  detailed
 programme  is  being  drawn  up  regardiug  the  fields  in  and  the  extent  to  which  Soviet  expert
 assistance  would  be  required  and  this  is  expected  to  be  finalised  with  the  Soviet  authorities

 hortly.  In  view  of  the  complex  nature  of  this  project  and  the  detailed  planning  and
 programming  that  it  involves,  the  progress  made  so  far  cannot  be  deemed  to  be  slow  or
 unsatisfactory

 बाढ़  के  कारण  रेलवे  को  हानि

 क्या  o>  मन्त्री  वातक  sara  =
 ६ चय be  द  न्यूज  SATE  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जुलाई  1968  के  प्रथम  पखवाड़े  में  बाढ़  के  कारण  रेलवे  सम्पति  की  कुल  कितनी
 *

 हानि  हुई

 २00
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 बाढ़  के  दौरान  मार्ग  में  रेलगाड़ियां  खड़ी  रहने  के  कारण  कितने  यात्री  प्रभावित

 और

 क्या  कया  राहत  कार्य  किये  गये  तथा  उन  पर  कितना  धन  खर्च  हुआ  ?

 रेलवे  मच्छी  चे०  स०  :  और  सूचना  इक्ट्ठी  की  जा

 रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 उपभोक्ता  वस्तुद्मों  में  चीनी  माल  के  साथ  प्रतियोगिता

 2927,  श्री  राठ  कू ०  सिह  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चीन  की  प्रतियोगिता  के  कारण  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  मामले

 में  नेपाल  तथा  दक्षिण-पूर्व  एशियाई  देशों  की  मंडियां  भारत  के  हाथ  से  निकलती जा  रही

 भर

 यदि  तो  उन  मंडियों  को  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 वारश्णज्य  मंत्रालय  में  उप-सन्  go  at  ः  अपेक्षित  जानकारी

 एकत्र की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 (a)  1967-68  की  अवधि  में  दक्षिण-पूर्वी  एशिया  के  क्षेत्र  को  हमारे  कुल  निर्यातों  में

 वृद्धि  का  रूख  अलबत्ता  नेपाल  के  मामले  में  इसी  अवधि  मे  गिरावट  आई  ।  दक्षिण-पूर्वा

 एशिया  के  क्षेत्र  में  स्थित  देशों  के  साथ  व्यापार  की  स्थिति  की  सतत  समीक्षा  की  जाती है

 और  इन  देशों  को  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  समय  पर  समुचित  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 रेलवे  बोर्ड  को  टेंडर  समिति

 2028,  श्री  रवि  राय  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  बोर्ड  की  टैंडर  समिति  ने  कोयले  के  मूल्यों  के  बारे  में  कोयला  उद्योग  की

 संयुक्त  कार्यकारी  समिति  के  ag  कलकत्ता  में  बातचीत  की  और

 यदि  at,  तो  इसका  ब्यौरा  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  चे०  मु०  :  जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं
 उठता  |

 नायलोन  तागा  बनाने  के  लिए  बिड़ला  बन्धनों  को  लाइसेन्स

 2929.  श्री  रवि  राय  :  क्या  औद्योगिक  विकास  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने

 कि  कृपा  करेंग े:

 क्या  उनका  ध्यान  24  1968  के  में  प्रकाशित  हुए  इस  आशय

 के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  एक  डच  तथा  पश्चिम  जर्मन  भागीदार  के  सहयोग  से
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 बिडला  बन्धुओं  द्वारा  स्थापित  सेंचुरी-उनका  कम्पनी  को  नायलोन  का  धागा  बनाने  के  लिये

 लाइसेंस  दिया  गया  और

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली  :

 थ्रोट  :  हां  ।  सम्पूर्ण  wat  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 विभिन्न  प्रकार  की  चादरों  को  सांग

 2930  श्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  ।  क्या  इस्पात  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जी०  alo  बी०  पी०  चादरों  और  जी०  ato  dts

 चादरों  की  मांग  सप्लाई  से  अ्रधिक  है  और  इनकी  चोर-बाजारी  होती  है  और  संयुक्त  संयंत्र

 समिति  द्वारा  ये  चादरें  आवंटित  किये  जाने  पर  भी  निर्माता  कम्पनियां  प्राय  इन्हें  सप्लाई  नहीं

 करती

 यदि  तो  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही  और

 उपलब्ध  मात्रा  का  अच्छा  वितरण  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार

 क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 खान  तथा  धात  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  राम  यह  सच

 जी०  सी०  चादरों  बी०  पी०  चादरों  और  सी ०  भार०  बी०  पी०  चादरों  की  सप्लाई  से

 अधिक  है  ।  इनके  बाजार  में  बहुत  अधिक  मुल्य  पर  बेचे  जाने  के  बारे  में  शिकायते  प्राप्त  हुई  है  ।

 सप्लाई  इस्पात--प्राथमिकता  समिति  द्वारा  दी  गई  अग्रताओं  पर  की  जाती  ।

 कता  समिति  की  सिफारिशों  पर  माल  देने  के  पश्चात्‌  ही  उत्पादक  दूसरे  आहारों  पर  तिथिक्रम

 से  माल  सप्लाई  करते  है  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  ने  जी०  सी०  चादरों  का  उत्पादन  करना  शुरू  कर  दिया

 वर्ष  1968-69  में  कुल  उपलब्धि  में  72,000  टन  की  वृद्धि  हो  जाएगी  ।  इसी  प्रकार

 1969-70  से  कौर  सी०  आर०  बी०  पी०  चादरों  का  उत्पादन  भी  170,000  टन  से  बढ़कर

 260,000  टन  प्रति  ज  हो  जायेगा  ।  इस  समय  गर्म  बेली  बी०  पी०  चादरों  के  उत्पादन  में

 कोई  वृद्धि  नहीं  है  ।

 वितरण  की  वर्तमान  प्रणाली  में  सुघार  करने  के  बारे  में  सरकार  कई  सुझावों  पर

 विचार  कर  रही  है  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  को  होने  वाली  हानि

 2931.  श्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :

 भी  शिव  चन्द्र  का  :

 क्या  खान  तथा  घात  मन्त्री  यह  बताने  कि  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि
 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  को  1967-68  में  40  करोड़  रुपये

 की  हानि  हुई  और

 यदि  at  तो  इस  कम्पनी  के  तीनों  इस्पात  किसानों  के  कोप  में  सुधार  करने  के  लिये

 सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 इस्पात  ख़ान  तथा  घात  म्त्रालय  में  उप  मन्त्री  राम  सेवक )  चूकि

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  वर्ष  1967-68  के  हिसाब-किताब  को  कम्पनी  के  निदेशक  मंडल

 ने  अभी  तक  अनुमोदित  नहीं  किया  है  इसलिए  कम्पनी  को  हुई  हानि  की  ठीक  राशि  को  बताना

 संभव  नहीं है

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  अधीन  इस्पात  कारखानों  के  परिचालन  में  सुधार

 करने के  लिए  किये  गये  अथवा  किये  जा  रहे  उपायों  की  चर्चा  5  1968  को  सदन  के

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  हिदुस्तान  स्टील  लिमिटेड  का  कार्य-करण  नामक  पत्र  में  की  गई  है  ।

 1968  में  फ्रंटियर  मेल  का  दिल्ली  में  देर  से  पहुंचना

 2932.  थी  grace  पाटिल  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  सेन्ट्रल  से  1968  को  रवाना  हुई  फ्रंटियर

 मेल  लगभग  60  घन्टे  पश्चात  12  जुलाई  को  दिल्‍ली  पहुंची

 क्या  यह  सच  है  कि  कोटा  तथा  सवाई  माधोपुर  के  बीच  रेलवे  पटरियों  के  टूट

 जाने  के  कारण  गाड़ी  को  बिलम्ब  हो  गया  और

 क्या  गाड़ी  को  कोटा-बीना  लाईन  की  और  मोड़ने  के  निर्णय  में  बहुत  बिलम्ब  हुआ
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  च  मु०  ः  जी

 जी  a

 जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 चौपड़ा-गोरखपुर  सेक्शन  पर  कोयले  की  चोरो

 2933.  st  कामेश्वर  सिंह  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  के  भूतपूर्व  वित्त  मन्त्री  ने  चौपड़ा-गोरखपुर  लाईन  पर

 राजा पट्टी  और  डीगुआर  डोबौवली  में  कोयले  की  बड़े  पैमाने  पर  चोरी  के  वारे  में

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  जनरल  मेनेजर  को  एक  पत्र  लिखा

 यदि  तो  क्या  आसूचना  शाखा  ने  कोई  जांच  की  और

 यदि  हां  तो  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या
 कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 रेलवे  मन्त्रों  (at  चे०  म  (®)  जी  को  द्  पत्र  प्राप्त

 हुआ  था  ।  जिसमें  यह  ॒
 आरोप  लगाया  गया  था  कि  राजा पट्टी  र  दिखवा-दुवाली  स्टेशनों  के

 बीच  रेल  इंजनों  से  कोयले  की  चोरी  होती  है  ।

 और  जी  30-3-1968  को  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  राजा पट्टी  और  दीवां

 दुबौली  स्टेशनों  के  बीच  फाटक  तन०  18  पर  रेलवे  सुरक्षा  दल  की  विशेष  खुफिया  शाखा  के  एक

 दस्ते  द्वारा  छापा  मारा  गया  ।  दो  अभियुक्त  गिरफ्तार  किये  गये  और  लगभग  168  किलोग्राम

 कोयला  जो  बाई०  पी०  इजन  न०  2545  से  फका  गया  बरामद  किया  गया  ।  गिरफ्तार

 किये  गये  व्यक्तियों  को  बरामद  किये  गये  कोयले  सहित  सिवान  की  सरकारी  रेलवे  पुलिस  को

 सुरूदे  कर  दिया  गया  जिन्होंने  30-3-68  को  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  379/411/

 409  के  अन्तर्गत  अपराध  संख्या  14  के  रूप  में  एक  मामला  दर्ज  किया  भौर  मामले  की  जांच

 हो  रही  है  ।

 कनाडा  से  निकल  at  खरीद

 2934,  |  कामेश्वर  सिंह  :  क्या  वाक्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  कनाडा  से  निकल  खरीदने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  किस  कीमत  पर  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  मुहम्मद
 काफी  :  तथा  कनाडा

 पतन  पर  94  सेंट  प्रति  पौंड  के  जहाज  पर  भाव  पर  निकल  खरीदने  का  प्रस्ताव  है  ।

 All-India  Station  Masters’  Association

 2935.  Shri  Ramavyatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  the  All-India  Association  of  Station  Masters  had  sent  any  representa-
 tion  of  Government  in  April  last  in  regard  to  the  checking  of  Railway  accidents  happening

 frequently;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  M.  Poonacha)  :  (a)  and  (b)  A  representation  on

 behalf  of  the  unrecognised  All  India  Station  Masters  Association  was  given  by  one  of  the

 Members  of  Parliament  in  April,  1968,  which  contains  certain  suggestions  to  avoid  Rail
 Accidents  and  also  making  suggestions  for  improvement  of  the  service  conditions  of
 Station  Masters.

 (c)  The  points  raised  in  this  representation  are  being  examined  on  merits  and  appro-
 priate  action  will  be  taken  where  necessary.

 Pay  Commission  for  Railways

 2936.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  Stale

 (8)  whether  a  demand  to  se  t  up  a
 separate  Pay  Commission  for  Railways  has  been

 made;  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  thereto  ?
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 The  Minister  of  Railways  (Siri  C.  M.  Po  dmacha)  (a)  &  (b)  Demand  for  a  sepa-
 rate  Pay  Commission  for  railway  emoloyees  is  frequeatly  raised  The  policy  of  the

 Government  is  not  to  set  up  a  Pay  Commission  for  railway  employees  in  isolation

 Improvement  in  Distribution  System  of  Steel

 2937.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Steel  Mines  and  Metals  bs

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact.  that  Government  of  (ndia  are  trying  to  nprove  the  distri-
 bution  system  of  steel

 (b)  if  so,  whether  its  control  is  likely  to  be  lifted:  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Stee]  Mines  &  Metals  (  Shri  Ram  Sewak  )
 (a)  Yes,  Sir,

 (b)  Statutory  control  over  price  and  distribution  of  all  ed hy
 entag  orles  of  iron  and  steel

 has  already  been  lifted  with  effect  from  May  1,  1967

 (c)  Does  not  arise

 Setting  up  of  two  Plants  by  Cement  Corporation  of  Indla

 2938.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and

 Company  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  sanctioned  the  proposal  of  setting  up  two  plants  by
 the  Cement  Corporation  of  India,  one  each  in  Mysore  and  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  ifso,  the  difficulties  in  setting  upacemeot  factory  in  the  cublic  sector  at
 Bundi,  Rajasthan,  where  limestone  is  available  ?

 The  Minister  of  Industrial
 Development:

 &  Company  Affairs  (  Sbri  Fakbraddin  All

 Ahmed  )  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Cement  Corporation  of  India  has  not  so  far  investigated  the  availability  of
 limestone  deposits  in  the  Bundi  area  of  Rajasthan.  There  are  no  difficulties  as  such  for
 the  setting  up  of  a  factory  subiect  to  other  conditions  being  sultable,  The  present  poli
 of  Government  is  to  put  up  cement  factories,  as  far  as  possible,  in  the  deficit  areas.  Ono
 this  basjs,  Rajasthan  has  a  lowar

 priority

 The  cement  industry  has  been  de-licensed  since  the  13th  May,  1966.  Itis  no  longer
 necessary  for  any  one  to  obtain  a  licence  from  Government  for  setting  up  a  cement  factory
 any  where  in  the  country.

 Indian  Tea  Delegation  to  East  Africa

 2939.  Sbrl  Onkar  La!  Berwa:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  an  ‘Indian  Tea  delegation i is  being  sent  to  East  Africa
 to  boost  our  export  of  Indian  tea;

 (b)  16.0  so,  the  names  of  the  countries  to  which  India  is  exporting  tea  at  present  and
 at  what  rates;

 (c}  the  steps  being  taken  by  Governm
 ent  to ol  ingrease  our  exports  of  tea  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shaf  i  Qureshi

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  statement  is  placed  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in  Library.  See.  L.  T.

 No.  1644/68]

 (c)  Some  of  the  more  important  steps  taken  to  promote  our  tea  exports  are  :  (i)

 participation  along  with  other  producing  countries  and  the  local  tea  trade  in  Tea  Councils,
 which  have  been  organised  to  promote  consumption  of  tea  as  a  beverage  in  certain  areas,

 (ii)  undertaking  promotional!  measures  for  Indian  tea  through  the  offices  of  the  Tea  Board

 in  the  U.  K.,  West  Europe,  U.  A.  R.,  the  U.S.  A.  and  Australia,  (iii)  taking  part  in  trade

 fairs  and  exhibitions  abroad.  (iv)  organising  sampling  of  Indian  tea  in  prominent  hotels

 and  restaurants,  holiday  resorts,  etc.,  on  special  occasions,  (v)  advertisements  through

 appropriate  media  of  publiclty  in  countries  abroad  and  (vi)  promotion  of  special  packs

 containing  pure  Indian  tea,  with  the  cooperation  of  the  local  blonders  and  patkers  ip

 selected  markets,

 The  introduction  of  a  uniform  ad-valorem  rate  रण  export  duty  in  February  1968  and
 the  concessions  extended  in  the  Budget  for  1968-69  in  income  tax  assessment  in  respect  of

 expenditure  incurred  on  advertisement  and  publicity  are  also  expected  to  help  in  promo:
 ting  exports  of  tea,

 Rallway  Protection  Committee

 2940.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  Railway  Protection  Com  mitte at  =  €  was  set-up  under  the
 Chairmanship  of  Shri  Shanti  Lal:

 (b)  if  so,  the  number  of  its  members;

 (c)  the  names  of  places  visited  by  the  Committee;  and

 (d)  the  details  of  its  report

 The  Minister  of  Railways  (Shri.  M,  ए्त0एा8 08 १ १  (a)  No  Railways  Protection

 Committee  was  set  up  under  the  Chairmanship  of  Shri  Shanti  Lal.  However,  a  Committea
 named  as  ‘High  Powered  Committee  on  Security  &  Policing  of  Railways’  was  set  up  under
 the  Chairmanship  of  Dr.  Ram  Subhag  Singh,  the  then  Minister  of  State  for  Railways,
 After  his  appointment  as  Minister  for  Parliamentary  Affairs  and  Communication,  Shri
 Shantilal  H.  Shab,  M.  P.  was  appointed  Chairman  of  this  Committee.

 (b)  The  Committee  consists  of  12  Members  including  the  Chairman  and  Secretary

 Member.

 (c)  1.  Calcutta.  Bhubneshwar.  3.  Cuttack,

 Delhi.  Jaipur.  6.  Madras.

 7  Hyderabad,  Secunderabad.  9,  Bhopal.

 10.  Chandigarh.  11  Ahmedabad.  12.  Bombay.

 13.  Lucknow,  14  Gorakhpur.  15.  Kanpur.

 16,  Shillong.  17  Gauhati,
 18.  Mariani.

 19.  Lumding.  20,  Patna.  21  Bangalore,

 22.  Trivandram.  23.  Madurai  24,  Tiruchchirappalli
 25.  Nainital.  26,  Simla,

 (4)  The  Committee  has  not  yet  submitted  its  report,
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 हैवी  इन्ही  निर्धारण  कारपोरेशन

 2941  ait  हरिभाई  जे०  क्या  औद्योगिक  बका  या  समवाय-काय  मंत्री

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हैवी  इंजीनियरिंग के  चेयरमैन ने  यह  बताया है  कि  कारपोरेशन  पूरी

 क्षमता  से  काम  नहीं  कर  रहा  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 अधिकारी के  विरुद्ध  क्या  कायंवाद्दी  की  गई  और

 (=)  रूस  की  सहायता प्राप्त  200  करोड़  रुपये  की  परियोजना  को  राष्ट्र के  लाम  में

 के  लिए  नये  चेयरमन  का  विचार  क्या  उपचारी  उपाय  करने का  है
 ?

 औद्योगिक विकास  तथा  समवाय-काय  मंत्री  (  श्री  फलद द्दीन चलो  अहमद  )  (#)  से

 जिस  वक्तव्य  के  att  का  उल्लेख  किया  गया है  वह  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन

 लिमिटेड के  अध्यक्ष  द्वारा  दिया  गया है  और  वह  किस  सदन  में  दिया  गया  था  उसका  पता

 लगाया  जा  रहा  है  ।  जानकारी  सभा नप टल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 भारत  का  निर्यात-व्यापार

 2942  गोमती  तारकेश्वर  सिन्हा  बया  armen  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 ay  1968  के  शेष  महीनों  में  निर्यात  की  संभावनाएं  कया  और

 गत  बर्ष  की  इसी  अवधि में  हुए  निर्यात  के  आकड़ों
 की

 तुलना  में  इन  सम्मानित

 मकड़ों की  स्थिति  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  तथा  चालू

 पंचांग  ae  के  जनवरी-मई  में  507.4  करोड़  रुपये  का  पुननिर्माण  सहित  निर्यात  हुआ  जो  1967

 के  इन्हीं  महीनों  की  तुलना  में  6  प्रतिशत  अधिक  था  ।  यद्यपि  बर्ष  के  दोष  महीनों  में  भावी

 निर्यात  और  गत  वर्ष  की  उसी  अवधि  के  निर्यात  की  ठीक-ठीक  तुलना  सम्भव  नहीं  है  तथापि

 लक्षण  ऐसे  दिखाई  देते  हैं  कि  ag  1968  के  प्रथम  पांच  महीनों  में  निर्यातों  में  जो  वृद्धि  का  रुख

 दिखाई  दिया वह  बना  रहेगा  और  1968  में  1967  की  अपेक्षा  काफी  अधिक  होगा  ।

 विदेशियों  के  नियन्त्रताघीन  कम्पनियों  में  भारतीय  कमंचारो

 2943  श्रीमती  तारकेश्वरी  सिन्हा  :.  क्या  औद्योगिक  तथा  समवाय-कार्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  विदेशियों  के  नियंत्रणाधीन  कम्पनियों  में  इस  समय  कितने  प्रतिदिन  भारतीय

 कर्मचारी  हैं
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 (=)  व्य  1965  तथा  1966  की  तुलना  में  यह  प्रतिशतता  कितनी  कस  या  अधिक

 शिनोर

 इन  कम्पनियों  में  कितने  भारतीय  प्रतिमास  2,500  रुपये  अथवा  उससे  अधिक

 वेतन पा  रहे  हैं  ?

 धौठोगिफ  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरूदीन  चली  :  और

 1  1965,66  और  1967  को  विदेशी  स्वामित्व /  नियंत्रित  कम्पनियों  में

 1,000  रु०  att  उससे  अधिक  वेतन  पाने  बाले  काम  में  लगे  भारतीयों  की  स्थिति  निम्न

 प्रकार  थी  :

 aq  भारतीयों  का  प्रतिशत

 1965  84.4

 1966  87.3

 1967  90.5

 विदेशी  स्वामित्व/नियंत्रित  कम्पनियों  में  काम  में  लगे  भारतीयों
 के  लीन  वेतन

 wait  की  संख्या  जिनकी  सूचना  एकत्र कर  ली  गई  नीचे दी  गई  है  ।

 aaa  थगे  काम में  लगे  भारतीयों की  संद्या

 (1  जनवरी  1967  को )

 (1)  2,001  ०  3,000  ई  3,907

 3,001  स०  5,000  रु०  1,873 (2)

 (3)  स०  से  ऊपर  371

 भारतीय  उद्योगों  में  विदेशी  सहयोग

 2944  थी  शिवचन्द्र  का

 थी  चंग लरा या  नायडू

 बत्रा  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  यह  aa  है  कि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  भारतीय  उद्योगों  में

 विदेशी  कम्पनियों  का  सहयोग  प्रात  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कुछ  विशेष  मागं-दर्शी

 सिद्धान्त  निर्धारित  किये

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  और

 (7)  यदि  तो  उसके  क्या  किरण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  (  श्री  फजरुद्दीन  net  अहमद  )  :  से

 भारतीय  उद्योगों  में  विदेशी  सहयोग  के  लिए  विशेष
 मार्ग-दर्शी

 सिद्धान्त  जारी  किए  जाने

 का  प्रदान  अमी  सरकार  के  विचाराधीन  है  |
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 सांपों  का  निर्यात

 2945.
 थी

 शिवचन्द्र
 का  :  क्या  arias  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  भारत  विदेशों  को  सांपों  का  निर्वात  करता

 यदि  तो  गत  वर्ष  देश बार  कुल  कितनी  संख्या  में  सांपों  का  निर्यात
 किया

 और

 (7)  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  :  से  सांपों  का  निर्यात

 1968  के  अंतगर्त  नियंत्रित  नहीं  है  और  न  भारतीय  व्यापार  विशिष्टियों  में  इनका

 wan  से  वर्गीकरण  ही  किया  गया  है  ।  अतः  सरकार  को  इसकी  जानकारी  नहीं

 Sorvey  of  Bihar

 2946,  Shri  Bibbuti  Mishra :  Will
 the  Minister of  Steel,  Mines  and  Metals  be  plea-

 sed  to  state  :

 (®)  whether  the  Geological  Survey  of  India  have  drawn  up  any  scheme  to  conduct

 the  survey  of  North  Bihar;  and

 (0).  if  $0,  when  this  survey  is  proposed  to  be  started  and  the  names  of  the  Districts

 ia  which  it  is  to  be  conducted
 2

 The  Depaty  Minister  in  the  Ministry  of  Steel,  Mines  and  Metals  (Shri  Ram  Sewak)  :

 (a)  &(b)  The  groundwater  investigations  by  the  Geological  Survey  of  India  are  in  pro-

 gress  for  the  last  several  years  in  parts  of  North  Bihar.

 इस्पात  को  चादरों  तथा  नालियों  की  बिक्री

 2947.  नीतिराज  fag  थोरी  :  बया  खात  धातु  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  पांच  ae  पहले  रूरकेला  इस्पात  कारखाने  ने  कलकत्ता  की  एक  फर्म  को

 इस्पात  की  चादरें  तथा  नालियां  बेची  और  बाद  में  उसी  माल  को  बरौनी  तेलशोधन

 खाने  तथा  इसी  तरह  की  अन्य  सरकारी  संस्थाओं  ने  खरीद  लिया  और

 यदि  तो  किस  दर  पर  वह  माल  गया  और  किस  दर  पर  बाद  में

 खरीदा  गया  और  दो  सरकारी  उपक्रमों  के  बीच  सौदों  में  कलकत्ता  की  फर्म  को  मुनाफा

 कमाने दिये  जाने  के  कया  कारण थे  ?

 न  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  मई  1967

 तक  इस्पात  की  चादरों  की  बिक्री  पर  कौर  उनके  वितरण  पर  लोहा  ate  इस्पात  नियंत्रक  का

 नियंत्रण  था  ।  उसके  आदेश  पर  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  सारे  भारत  की  फर्मों

 ता  aaa  मी  शामिल  को  चादरें  सप्लाई  करते  थे  ।  हिदुस्तान  स्टील  लिमिटेड  को  इस  बात

 की  जानकारी  नहीं  है  कि  आया  इनमें  से  कोई  फर्म  किसी  सरकारी  संस्थान  को  पे  चादरें  आगे

 बेचती थी
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 1962  में  कलकत्ता  की  एक  फर्म  का  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  wetter  के  साथ

 बाशिज्यक  किस्म  के  8-8  8-5/8  इंच  व्यास के  नलों  की  सप्लाई लिए  एक स्थाई  करार

 बाद  में  हिन्दुस्तान स्टील
 लिमिटेड  को

 पता
 चला  कि  1963  के

 wae में  तेल
 और

 प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  इस  फर्म  से
 45  2  टन  के  लगभग  ऐसे  नल  ada

 wa  नलों  के  लिए  तेल
 और  प्राकृतिक  गस  कमीशन ने  टेण्डर  मांगे

 तो
 फर्मे

 ने  1160  रुपये  प्रति  टन  का  भाव  जबकि  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  केग  भाव  1175

 रुपये  प्रति  टन  था  ।

 कम्पनियों  को  लाइसेंसों  का  दिया  जाना

 2948  sit  नो ति राज  fag  चोरों  क्या  श्रौयोगिक  विकास  तथा  aaa

 त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  ऐसी  कम्पनियां कितनी  हैं  जिन्हें  पिछले
 छः

 वर्षों  में  लाइसेंस  दिये  गये  परन्तु

 उन  कम्पनियों  द्वारा  उनका  उपयोग  न  करने  के  कारण  उसकी  अवधि  समाप्त  हों

 am  अवधि  में  उनमें  से  कितने  लाइसेंसों  की  अब्धि  बढ़ाई  गई  या  उनकों

 जारी  किया  गया  और

 उक्त  अवधि  में  लाइसेंसों  के  पुनः  जारी  करने  के  कितने  मामले
 -  मंत्रिमंडल  की

 भारिक  विषयों  सम्बन्धी  समिति  को  अथवा  मंत्रिमंडल  को  भेजें  गये  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कराये  मंत्री  फसिउद्दीन  झलो

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  हैं  और  बद्द  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  1

 कीमती  पत्थरों  का  आयात

 2949  थी  को ०  तुधनारायण  क्या  बाशिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  कितने  मूल्य  के  हीरे  और  पन्ना  जेसे  किमती  पत्थरों  का  आयात

 किया  गया  कौर

 आयातित  कीमती  पत्थरों  का  किस  प्रकार  प्रयोग  किया  जा  रहा  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  मुहम्मद  शफी  कुरैशी )  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  गया  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  eto  1648/68

 पालिश  करने  तथा  परिष्कृत  करने  के  बाद  निर्वात  करने  के  लिए  रत्नों

 शा  आभूषणों  का  उत्पादन  करने  वाले  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  कीमती  पत्थरों  का  आयात

 करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 seartnt  में  बेकार  क्षमता

 2950  थ्री  fzenafere

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 कया  श्रौद्योगिक  विकास  लथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह
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 ह  }  1890
 )

 चालू  वर्ष  के  प्रथम  छः  महीनों  में  विभिन्न  उद्योगो में  सामान्यतः  और  cate

 सीमेंट  और  कपड़ा  उद्योग  में  विशेष  कितनी  क्षमता  बेकार  पड़ी

 इस  ज  में  भी  इतनी  क्षमता  के  बेकार  रहने  के  क्या  कारण  और

 (7)  इसे  कम  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय कांय  मंत्रो  (ett  फजरुद्दीन झलो  :
 से

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  वह  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 चौथी  पंचचन्रषोय  योजना  में  चाय  का  उत्पादन  तथा  निर्यात

 2951  थी  हिम्मतसिहका  क्या  बाशिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चौथी  पंचवर्षीय योजना  के  लिये  चाय  के  उत्पादन तथा  निर्यात  के  क्या  लक्ष्य

 निर्धारित  किये  गये

 उक्त  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिये  कितने  एकड़  अतिरिक्त भूमि  पर  चाय की  लेती

 करने  का  विचार  और

 इम  लक्ष्यों की  प्राप्ति के  लिये  अपनाई  जाने  वाली  योजना तथा
 उपायों  को

 ब्यौरा क्या  है  ?

 घाशिज्य  ager  में  उप-सूत्रो  मुहम्मद  इको  से  चौथी

 वर्षीय  योजना  की  अवधि  को  ga:  चरणबद्ध  किया  गया  है  जिससे  वह  1969-70  से  आरम्भ

 होगी  ।  चाय  बागानों  के  विकास  के  लिये  जिनमें  चाय  के  उत्पादन  तथा  निर्यात  लक्ष्य

 पुनः  रोपण  का  परिमाण  और  अपेक्षित  wed  को  प्राप्त  करने  के  लिये  अपेक्षित  नव  रोपण  भी

 शामिल  और  वे  विकास  योजना  जिन  पर  इस  अवघि  में  कार्यान्वित  करने  के  लिये  विचार

 किया  जा  सकता  है  चाय  शबो  द्वारा  पार  किये  जा  रहे  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  उनके  प्रतिवेदन की

 प्रतीक्षा की  जा  रही  है  ।

 श्रह्मोनियम की  उत्पादन  लागत

 2953  eit  go  बु  कापड़िया
 :

 क्या  ज्ञान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  है
 कि  इस  देश  में  अमोनियम की  उत्पादन  लागत  विदा  बाजार  में

 इसकी  कीमतों  की  अपेक्षा  लगभग  1200  रुपये  से  लेकर  1300  रुपये  तक  प्रति  टन  अधिक

 यदि  तो  भारत  में  तुलनात्मक  रूप  से  इसकी  उत्पादन  लागत  अधिक  होने

 क्या  कारण  भर

 विशेष  कार्यवाही क्या  कौ  गई  है  तथा  क्या प्रोत्साहन दिये  गये  जिनसे  are

 dita  अमोनियम  fara  बाजार  में  इसके  अन्य  निर्यात  कर्ताओं  के  अमोनियम  के  साथ  प्रति»

 योगिता कर  सके  ?
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 खान  तथा  alg  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (an  राम  :.  a aoa}  नियम

 उत्पादकों  जो  सब  गेर-सरकारी  क्त्र  में  बेमानी  उतारा  लागत  के  संक्षिप्त

 उपलब्ध  नहीं  जिनके  द्वारा  देश  अल्यूमिनियम  की  उत्पादन  लागत  का  विश्व  में  इसदे

 कीमतों  से  तुलना  की  जा  सके  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ॥

 भारत  अब  तक  ऐल्युमिनियम  का  आयात  करता  रहा है  और  इसका  निर्यात

 करने का  श्री  तक  नहीं  उठा है  ।  इस  बारे  में  स्थिति  का  अध्ययन  किया
 जा  रहा है

 और  जब  मी  आवश्यक  होगा  सरकार  निर्यात  की  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  कार्यवाही  करेगी  ।

 भारत  युगोस्लाविया  श्रमिक  सहयोग

 2954.  थी  fao  ना०४  शास्त्रो  थ्री  to  रा  fag  देव  :

 श्री  न०  फु  सांघी  थनी  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 war  वाणिज्य  मंत्री यह
 बताने  की  करेंगे

 कया  यह  सच  है  कि  भारत  और  यूगोस्लाविया  के  बीच  asian  और

 सहयोग  के  बारे  में  1968  में  एक  राजलेख  पर  हस्ताक्षर  हुए
 र

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  तथा  (a)  :  बेलग्रेड  में  29
 जून  से

 2  1968  तक  हुई  वार्ता  की  समाप्ति  पर
 में

 29  जून  से  2

 1968  तक  are  यूगोस्लाविया  व्यापार  तथा  आर्थिक  आयोग  के  द्वितीय  सत्र  के  दौरान  हुई

 वार्ता  समस्त  सारांशਂ  नामक  दस्तावेज  पर  2  1968  को  हस्ताक्षर  हुए
 |

 वेज  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 रेलवे  का  भाड़ा  ढ़ांचा

 2955.  थी  Mo  घात  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 या  रेलवे  के  भाड़ा  ढ़ांचे  का  रेलवे  बोर्डे  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  द्वारा  जो

 अध्ययन  किया  जा  रहा  था  वह  पुरा  हो  गया

 यदि  तो  उसकी  उप-पत्तियां  क्या  और

 (77)  क्या  इनके  परिणामस्वरूप  कोई  परिवर्तन  करने  का  विचार  है  ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  go  :  जी  नहीं  ।

 और  ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता  ।

 त्रिपुरा  में  मध्यम  तथा  लघु  उद्योग

 2956.  ef  होती  विक्रम  देव  क्या  विकास  तथा  समवाय  कारे  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 6  1968  लिखित  उत्तर

 चौथी  पंचवर्षीय  में  त्रिपुरा  में  मध्यम  तथा  लघु  उद्योगों  के  विकास  के

 लिये  प्रस्तावित  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 इन  उद्योगों  के  लिये  त्रिपुरा  सरकार  ने  योजना  में  कितने  परिव्यय  का

 प्रस्ताव  किया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इन  योजनाओं  के  अंतगर्त  कुशल  तथा  कुशल  कर्मचारियों  तथा  शिक्षित

 बेरोजगार  व्यक्तियों  के  रोजगार  के  कितने
 अतिरिक्त

 अवसर  प्राप्त  होने  की

 संभावना  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फखरूद्दीन  चली  :  से

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  फिलहाल  तैयार  की  जा  रही  है  और  त्रिपुरा  राज्य  में  स्थापित

 किये  जाने  वाले  मध्यम  और  लघु  उद्योगों  का  ब्यौरा  अभी  तयार  नहीं  गया  है  ।  चौथी

 पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  इन  पर  हरिपुरा  प्रशासन  से  परामर्श  करके  afar

 निरंक  किया  जायगा  ।

 युगोस्लाविया  को  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल

 2957.  थी  चिस्तामरिग  पाशिग्रहो  :  क्या  बाशी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  हाल  में  भारत  से  व्यापार  भण्डल  युगोस्लाविया
 गया

 कया  उन्होंने  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  बढ़ाने  के  लिये  कई  सुभाव  दिये

 कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  कौर  क्या  उन्हें  स्वीकार  कर  लिया

 गया है  ?

 वाणिज्य  मंत्रो  दिनेश  fag):  हां  ।  1968  में  भारतीय  वाशिज्य

 कलकत्ता  द्वारा  प्रायोजित  भारतीय  यूगोस्लाव  व्यापार  दल  युगोस्लाविया  गया  था

 तथा  भारतीय  व्यापार  प्रतिनिधि-मण्डल  ने  यह  अनुभव  किया  भारतीय

 वस्तुओं  की  बिक्री  के  लिये  भारतीय  युगोस्लाविया  के  व्यापारियों  के  बीच  और  अधिक

 सम्पर्क  स्थापित  किये  जाने  चाहिए  ।  प्रतिनिधि  मण्डल  को  यह  पता  चला  कि  यूगोस्लाविया  में

 हाल  में  उदार  आयात  नीति  के  शुरू  किये  जाने  के  कारण  परम्परागत  तथा  अपरम्परागत  दोनों

 प्रकार  की  वस्तुओं  के  निर्यात  बढ़ाने  की  काफी  गु  जाइए  है  ।  युगोस्लाविया  की  सरकार

 ऊचे  जहाजी  भाड़  के  कारण  भारतीय  निर्यातकों  द्वारा  अनुभव  की  जाने  वाली  कठिनाइयों

 को  सभा  और  इस  प्रश्न  पर  विचार  करके  भाड़  के  सम्बन्ध  में  कुछ  उपदान  देने  का

 आदिवासी  दिया  ।  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  युगोस्लाविया  सरकार  के  साथ  निम्नोक्त

 विषयों  पर  मिल  जुल  कर  कार्य  करने  के  लिये  सहमत  हो  गया  :

 (1)  व्यापार  तथा  औद्योगिक  सहयोग  को  अधिक  बढ़ाने  के  लिये  नये  क्षेत्रों  का  पता

 लगाने  के  लिये  उन  देशों  में  सर्वेक्षण
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 (2)  मुख्य  उद्  इयों  से  सम्बन्धित  विशिष्ट  कार्यों  को  करने  के  लिये  ययावश्यक  तदर्थ

 समितियां  स्थापित

 (3)  दोनों  देशों  में  आधिक  विकास  कौ  प्रतियों  तथा  सम्भावनाओं  के  बारे  में  जानकारीं

 का  प्रचार

 (4)  भारतीय-यूगोसर्लाव  आधिक  सहकारिता  को  प्रोत्साहन  तथा  अधिक  ध्यान  देने  के

 लिये  औद्योगिक  संस्थानों  तथा  बेंकों  में  अधिक  रुचि  उत्पन्न

 (5)  भारतीय-यूगोस्लाव  मामलों  के  सम्बन्ध  में  दोनों  देशों  द्वारा  व्यापार  तथा  उद्योगों

 में  अनुभव  की  जाने  वाली  कठिनाइयों  के  बारे  में  सम्बन्धित  सरकारों  को

 अभ्यावेदन

 (6)  न्रिपक्षीय  करार  के  अंतगर्त  की  गई  प्रगति  की  समीक्षा  करना  तथा  इसकी

 उचित  क्रियान्विति  के  लिये  उपयुक्त  कार्यवाही

 (7)  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  तथा  ग्रामीण  सहयोग  के  सम्बन्ध  में  पत्र-व्यवहार

 तथा  जानकारी  का  आदान-प्रदान  TAT

 (8)  ऐसे  सभी  कार्यों  जिनके  फलस्वरूप  भारत  तथा  यूगोस्लाविया  के

 बीच  आर्थिक  सम्बन्धों  को  अधिक  घनिष्ट  बनाने  में  प्रभावी  योग  मिल  सकें  ।

 उत्तर  रेलवे  के  रोपड़  तथा  नंगल  दूध  सेक्शन  पर  यात्रियों  तथा  कर्मचारियों  को  सुविधायें

 2958.  थी  रामचरण  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  रोपड़-नंगल  बांध  सेक्शन  के  बारे  में

 1968  को  समाप्त  होने  वाले  पंजाब  सरकार  के  साथ  करार  के  बावजूद  रेलवे  ale  ने  यात्रियों

 तथा  कमंचारियों  की  सुविधाओं  सम्बन्धी  कुछ  काय  न  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  उक्त  लाइन  अपने  हाथ  में  लेने  पर  एक

 विशेष  मामले  के  रूप  में  यह  सुविधायें  देने  का  कोई  कार्यक्रम  बनाया  और

 (7)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  मु०  :  जी  नही ं।

 और  सवाल  नहीं  उठता  |

 Complaints  Against  Inspector  of  Works,  Jagadhari

 Railway  Workshop

 2959.  Shri  Ram  Charan  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  Fact  that  complaints  have  been  received  against  the  Inspector
 of  Works,  Jagadhari  Railway  Workshop  regarding  his  corrupt  practices  and,  if  so,  the
 number  of  complaints  received:
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 (0)  the  number  of  commplaints  that  bave  been  enquired  into  and  the  number

 of  those  which  are  yet  to  be  looked  into;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  I.  O.  W.  has  terminated  the  services  of  a

 Railway  employee  for  his  having  lodged  a  complaint  regarding  some  corrupt  practices

 prevailing  there;  and

 (d)  if  so,the  action  taken  by  Goverrment  in  the  matter ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  CM.  Poonacha)  :  Yes.  Three  complaiots  were  recei-

 ved  against  the  I.  O.  W.,  Jagadhari  Railway  Workshop.

 (b)  Two  of  these  complaints  have  been  investigated  and  the  allegations  contained

 therein  have  not  been  substantiated.  The  third  complaint  is  under  investigation.

 (c)  No  such  case  of  termination  of  service  has  come  to
 notice.

 (c)  Does  not  arise.

 लघु  उद्योगों  की  स्थापना

 2960.  श्री  मांगे  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मध्यम  श्राय  के  जिनके  पास  थोड़ी  पू  जी

 भपेक्षित  got  न  बाजार  की  अनिश्चितता  और  एकाघधिपतियों  द्वारा  घोर

 प्रतिस्पर्धा  की  जाने  के  लघु  उद्योगों  में  पू  जी  लगाने  था  लघु  उद्योग  आरम्भ  करने  की

 स्थिति  में  नहीं

 क्या  व्यक्तियों  को  और  विशेष  रूप  से  सहकारी  समितियों  को  aa  के  रूप  में

 पूजी  विपणन  सम्बन्धी  सुविधाएਂ  देने  और  एकाधिपति यों  की  प्रतिस्पर्धा  से  संरक्षण  देने  के

 लिये  कोई  व्यवस्था  या  संस्था  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  हां  तो  इसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फखरूद्दीन  चली  :  विकास

 लघु  उद्योग  ने  लघु  उद्योगों  के  लिये  अनेक  ऐसी  योजनाएं  तैयार  की  है  जो  मध्यम

 वर्ग  के  लोगों  द्वारा  थोड़ी  पु  जी  से  चलाई  जा  सकती  है  ।

 और  सरकार  ने  लघु  उद्योगों  को  अल्प  और  दिये  कालिक  पूजी  के  लिये  ऋण

 की  व्यवस्था  करने  और  उनके  उत्पादों  शादी  की  विपणन  व्यवस्था  में  सहायता  करने  के  अनेक

 उपाय  किये  हैं  ।  लघु  एकक  इस  समय  निम्नलिखित  वित्तीय  एजेसियों  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त

 करने  के  हकदार

 (1)  राज्य  सरकारों  से  उद्योगों  को  राज्य  सहायता  अधिनियम  के  अन्तर्गत  ।

 (2)  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  तथा  कुछ  राज्य  लघु  उद्योग  निगमों

 खरीद  के  आधार  पर  मशीनें  खोदने  के  लिये  ।

 (3)  कार्यवाहक  पु  मध्यम  अवधि  के  ऋणों  और  किश्तों  पर  ऋण  के  लिये  स्टेट

 बैंक  आफ  इण्डिया  से  ।
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 (4)  वाणिज्यिक
 ay sn]

 (5)  राज्य  वित्तीय  निगमों  |

 इनके  साथ-साथ  स्टेट  बैंक  आफ  इण्डिया  ने  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  के  लियें  योग्यता

 प्राप्त  इ  जीनियरों  और  तकनी  शियनों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिये  हाल  ही  में
 एक  योजना

 चलाई  है  ।  विकास  लघु  उद्योग  संगठन  मामूली
 खर्च  पर  लघु  औद्यो गिक  एककों

 की  ओर  से  बाजार  का  सर्वेक्षण  करवा  कर  उनकी  सहायता  करता  है  ।  इस  प्रकार  के  अध्ययन

 का  प्रयोजन  निर्माताओं  को  जो  वस्तुए  वो  बना  रहे  हैं  उनकी  कितनी  गुजारा  हैं  इससे  अवगत

 कराना  और  इन  उत्पादनों  को  बेचने  में  उन्हें  कितनी  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करना  पेंडिंग  तथा

 उनकी  बिक्री  बढ़ाने  में  उन्हें  करना  होगा  इस  का  मारा-दर्शन  कराना  है  ।

 अनेक  वस्तुएं  केवल  लघु  क्षेत्र  द्वारा  ही  विकास  करने  के  लिये  रक्षित  कर  दी
 गई  हैं

 जिससे  बड़े  क्षेत्र  की  प्रतिस्पर्धा  को  दूर  किया  जा  सके  |

 समस्तीपुर  से  दरभंगा  तक  बड़ी  लाइन

 2961.  थी  भोगेन्द्र  का  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  यह  सच  है  कि  बड़ी  लाइन  को  समस्तीपुर  से  दरभंगा  तक  बढ़ाने  की

 वांछनीयता  तथा  व्य वहा यंता  की  जांच  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  और

 (=)  यदि  तो  कया  सरकार  का  विस्तार  संसद  सदस्यों  व्यक्ति  विशेषज्ञों  तथा

 संस्थाओं  के  प्रतिनिधियों  के  सहयोग  से  इस  मामले  की  जांच  करने  का  है  ?

 रेलवे  मंत्री  Ao  yo  :  और  समस्तीपुर-दंरभंगा  खण्ड  को  बड़ी

 लाइन  में  बदलने  के  प्रशन  पर  एक  दीर्घकालिक  योजना  के  परिप्रेक्ष्य  में  विचार  किया  जा  रहा

 है  ।  इस  परियोजना  की  व्यावहारिकता  और  अरे-क्षमता  का  पता  लगाने  के  लिए  चौथी  योजना

 की  अवधि  में  जांच-पड़ताल  शुरू  होने  की  संभावना  है  ।  ऐसी  जांच  पड़ताल  करते  समय  इस

 विषय  से  सम्बन्धित  उपयोगी  जानकारी  रखने  बाले  व्यक्तियों  और  संस्थाओं  का  सहयोग  प्राप्त

 किया  जायेगा  ।

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  खानों  से  निकाला  गया  कोक-कर  कोयला

 2962.  sit  भोगेन्द्र  का  :
 क्या  खान  ag  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  कोयला  खानों  से  निकाला

 गया  कोककर  कोयला  विकासशील  इस्पात  मारी  इ  जूनियर  तथा  अन्य  ya  उद्योगों

 की  आवश्यकताओं  को  न  तो  इस  समय  पुरा  करने  की  स्थिति  में  है  और  न  ही  भविष्य  में  पूरा
 कर

 क्या  कोककर  कोयला  निकालने  वाली  गेर-सरकारी  कोयला  खाने  अनुचित  मुल्य

 वसूल  करती  हैं  भर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपायों  से  मनमाना  मुल्य  वसूल  करती  और
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 (71)  यदि  तो  क्या  सरकार  प्रमुख  कोककर  कोयला  उद्योगों  का  राष्ट्रीय कर रण  करने

 के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  और  यदि  तो  इनके  क्या  कारण  है  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  के  उप  मंत्री  राम  हां  1

 नहीं  ।

 प्रीत  नहीं  उठता  ।

 National  Coal  Development  Corporation

 2963.  Shri  Mrityunjay  Prasad:  Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals  be

 pleased  to  refer  to  pages  91  to  96  of  the  profit  and  Loss  Account  of  the  ‘‘Annual  State-

 ment  and  Accounts  for  1966-67  of  the  National  Coal  Development  Corporationਂ  (Hindi

 Edition)  and  state:

 (a)  whether  there  is  any  ratio  between  the  expenditure  on  salaries  and  wages  éfc.

 and  the  production  of  coal  and  if  so,  the  details  thereof;

 (b)  whether  salary  is  included  in  the  administrative  expenditure;  if  not,  the  heads

 of  expenditure  included,  therein;

 (c)  the  ratio,  if  any,  between  the  administrative  expenditure  and  coal  production;

 (d)  the  ratio,  if  any,  between  the  stores,  repairs,  capacity  and  fuel  on  the  one  hand
 and  coal  production  on  the  other;  and

 (e)  the  ratio,  if  any,  between  the  expenditure  on  ‘Welfare  and  other  facilitiesਂ
 and  that  on  wages  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel,  Mines  &  Metals  (Shri  Ram  to  (e)
 The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 National  Coal  Development  Corporation

 2964,  Shri  Mrityunjay  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  in  the  case  of  coal  mines  of  the  National  Coal  Development  Corpor-
 ation,  two  mines  out  of  three  in  Orissa,  three  out  of  six  in  Madhya  Pradesh,  five  out
 of  seven  in  Kanpur,  three  out  of  five  in  Bokaro  and  both  the  mines  in  Giridih  are

 ruoning  ata  loss  and  thus  the  Corporation  has,  in  the  year  1966-67  suffered  a total
 loss  of  Rs.  1.43  crores,  including  the  expenditure  on  security  of  the  closed  and  suspended
 niines;  and

 (b)  if  so,  the  measures  taken  so  far  to  reduce  this  loss  and  the  future  schemes  in
 this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Stee],  Mines,  and  Metals  (Shri  Ram  Sewak)(a):
 Yes,  Sir.

 (b)  Steps  are  being  taken  to  increase  sales  and  production  and  reduce  costs  where
 feasible.  An  Enquiry  Committee  under  the  Chairmanship  of  Shri  G.  R.  Kamat  had  been
 constituted  to  review  the  working  of  the  N.C.  D.  This  Committee  will  identify  and
 assess  difficulties  and  ascertain  the  causes  therefor  in  respect  of  the  various  spheres  of
 NCDC’s  activities.  The  Committee  will  also  indicate  what  remedia!  action  can  be  taken.
 Further  steps  will  be  taken  after  the  committee  submits  its  final  report.
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 atest  fara-1 7  fang  xt  रो  रसा  जा
 राष्ट्रीय  MUST  अब  क द  नग  व्या  प  दारा  eat

 2965.  थ्री  मृत्यु जय  प्रसाद  :  क्या  इस्पात  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  कोरबा  साझेदारी  योजना

 ज में वष  1965-66  में  14.19  लाख  रु०  का  लाभ  हुआ  परन्तु  हवा  1966-67  में  कोयले  की

 बिक्री  में  वृद्धि  होने  के  बावज़ूद  24.44  लाख  रुपये  का  घाटा  हुस्ना |  और

 यदि  तो  इस  घाटे  के  मुख्य  कारण  क्या  थे  तथा  घाटा  न  होने  देने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 ऐलान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  राम
 :

 ate

 सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Issue  of  Licences  to  Factories  in  Delhi

 2966,  Shri  Shasbi  Bhushan  Will  the  Minister  of  Industrial,  Development  and

 Company  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whetheritisa  fact  that  the  Delhi  Municipal  Corporation  and  its  officials

 are  showing  carelessness  and  committing  irregularities  in  issuing  licences  to  factories

 running  within  Delhi  with  the  result  that  many  factory  owners  are  facing  hardships;

 (b)  whether  Government  have  received  any  memorandum  in  this  connection;
 and

 if  so,  the  action  taken  by  Government  thereon  ? (c)

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhrudeen  Ali

 Ahmed)  (a)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  House.

 (0)  and  (c)  No  such  memorandum  has  been  received  inthe  Ministry  of  Industrial

 Development  and  Company  Affairs.

 Crossing  Near  Jivajiganj  Station

 2967.  Shri  Shashi  Bhushan  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  received  a  memorandum  from  the  Agriculture
 Produce  Market  Committee  Lashkar  Mandal,  Gwalior  in  regard  to  the  difficulties  being
 experienced  by  the  traders  and  retail  dealersin  crossing  the  Railway  line  as  a  result  of
 the  shifting  of  the  grain  market  of  the  city  to  a  place  near  Jivajiganj  Railway  Station  on
 the  narrow  gauge  line;

 (b)  whether  Government  are  aware  that  in  view  of  the  difficulties  experienced  due
 to  single  track  at  the  place  where  the  trucks  and  bullock-carts  have  to  cross
 the  line,  the  said  Committee  had  addressed  communications  to  higher  officers  asking
 them  to  remove  the  difficulty  by  providing  a  supporting  line  of  ten  to  fifteen  feet  but
 no  action  has  so  far  been  taken  in  this  regard;  and

 (c)  Government’s  reaction  in  regard  to  the  decline  of  trad:  in  08051  Division  as
 aresult  thercof  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  ६ ayo  a  .  M.  Poonacha)  :  (a)  Yes.
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 (b)  The  Agricultural  Product  Market  Committee  Lashkar  Mandal,  Gwalior  has

 asked  for  opening  of  a  new  level  crossing  between  kilometres  1230/6-10  near  Jivajiganj

 Station,  although  there  already  exist  three  level  erossings  between  Kms.  1230/6  to

 123010.  Opening  of  one  more  level  crossing,  as  asked  for,  within  such  a?  short  distance

 is  not  considered  necessary.

 (c)  The  traffic  from  the  Mandi  would  continue  to  come  to  Gwalior  Broad  Gauge

 Station  for  booking  to  Broad  Gauge  destinations  even  after  the  site  of  the  Mandi  is

 shifted  near  Jivajiganj  Railway  Station.

 Documentaries

 2968.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  documentaries  produced  in  colour  and  black  and  white

 separately  in  the  year  1967-68  with  a  view  to  promote  export;  and

 (b)  the  total  cost  on  their  production  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  (a)

 Only  two  documentary  films  in  colour  were  produced.  No  black,  and  white  documentaries

 were  produced,  for  export  promotion.

 (b)  Total
 cost

 incurred  was  Rs,  47,416.62,

 पश्चिम  रेलवे  में  वादित  घंटिया

 2969.  श्री  रा०  कौ०  जमीन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  रेलवे  में  राजकोट-जतलाना  रोड़  पर  वादित

 घंटियों  का  नया  प्रयोग  सफलतापूर्वक  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  रेलवे  प्रशासन  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  तथा  क्या

 सब  महत्वपूर्ण  रेलवे  फाटकों  पर  ऐसे  प्रबन्ध  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 अ
 रेलवे  मंत्री  चे०  मु०  s  पश्चिम  रेलवे  के  राजकोट-जेतलसर  खण्ड

 पर  राजकोट  और  भक्तिनगर  के  बीच  सरकार  न०  7  पर  स्वयं  बजने  वाली  चेतावनी  घण्टी
 और

 फ्लेमिंग  रोशनी  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 यह  युक्ति  संतोषजनक  काम  दे  रही  है  ।  राज्य  सरकार  के  परिषदों  से  इसकी

 व्यवस्था  बिना  चौकीदार  वाले  कुछ  चने  हुए  समपारों  पर  उत्तरोत्तर  की  जायेगी  जिसका

 प्रारम्भिक  खर्चे  राज्य  सरकार  और  आवृति  बचें  रेलों  द्वारा  वहन  किया  जायेगा  |

 इस्पात  का  मूल्य

 2970.  श्री  रा०  की
 ०

 जमीन  :  कया  खान  तथा  घातक  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  इस्पात  के  विदेशी  और  अन्तर्देशीय  मुल्य  में  भारी

 अन्तर

 यदि  हां  तो  इनके  क्या  कारण  और
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 ce (77)  दस  अन्तर  कम  करने  के
 लिये

 सकार  का  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 ख़ान  तथा  घात  मंत्रालय  में  उपमंत्री  राम  :  और  भारत

 में  इस्पात  के  मुल्य  दूसरे  देशों  में  इस्पात  के  मूल्यों  के  प्रायः  समकक्ष  है  और  इनमें  कोई  ज्यादा

 meat  नहीं  हैं  ।  भारतीय  मुल्यों  में  उत्पादन  समी कृत  भाड़े  का  तत्व  आदि  कई  तत्व

 शामिल है  ।  यदि  इन्हें  निकाल  दिया  जाये  तो  भारत  में  कई  वर्गों  के  मूल्य  दूसरे  देशों

 के  मूल्यों  की  तुलना  में  कम  पकी बन ठग  |

 प्रीत  नहीं  उठता  |

 कोरबा  स्थित  एलुमिनियम  संयंत्र

 2971.  शी  यशपाल  सिंह  :
 क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  रूसी  प्राप्त  कोरबा  एलुमिनियम  संयंत्र  को  चालू  करने  में  कठिनाई

 का  अनुभव  किया  जा  रहा  क्योंकि  रूसी  अधिकारी  संयंत्र  पर  पण  रूसी  नियंत्रण  पर  बल

 दे  रहे  और

 ()  यदि  तो  इन  कठिनाइयों  के  कब  तक  दुर  होने  की  है
 TTATT  वना  है  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (ait  राम  :  नहीं  ।

 प्रत  नहीं  उठता  |

 रूसती  सहायता  प्राप्त  इलाहाबाद  सम्पीडित्र  संयंत्र

 2072,  श्री  यशपाल  fae:  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  तथा  bs  मवाद  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  फि

 क्या  रूसी  सहायता  प्राप्त  इलाहाबाद  सम् पीड़ि न्र  संयंत्र  की  क्रियान्विति  में  कुछ

 कठिनाई  अनुभव  की  जा  रही  क्योंकि  रूसी  अधिकारी  संयंत्र  पर  पूर्णा  नियंत्रण  रखने  के  लिए

 ग्यारह  कर  रहे  और

 (=)  यदि  gt,  तो  ये  कठिनाइयां  कब  तक  दूर  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फखरूद्दीन  wet  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  1

 लघु  उद्योगों  द्वारा  निमित  उत्पादों  का  निर्यात

 2973,  शी  यशपाल  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  ।
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 क्या  लघु  उद्योगों  द्वारा  मत  वस्तुओं  के  faata  को  प्रोत्साहन  देने  का  प्रस्ताव

 है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  मुहम्मद  sat  :  हाँ  ।

 (=)
 लघु  उद्योगों  के  निर्यात  में  वृद्धि  के  निम्नलिखित  कार्यवाही  की

 (1)  राज्य  व्यापार  निगम  उद्योगों  के
 लिए

 निर्यात  सहायताਂ  नामक  एक  योजना

 चला  रहा  है  ।  इस योजना  के  अन्तरंग  जो  सुविधांए  उपलब्ध  हैं  उनमें  अन्य  बातों  के

 साथ  साथ  ये  भी  शामिल  हैं  ;  लदान  के  पहचान  वित्तीय  लदान पूर्वे

 निर्यात  निर्यात  seat  के  बारे  में  निर्यात  विपणन  में

 माल  को  पोत  द्वारा  रवाना  करने  में  समुद्री  बीमे  की

 अनुकूल  प्रीमियम  दरें  प्राप्त  पैकिंग  आदि  में  सहायता  |

 (2)  लघु  उद्योगों  के  क्षेत्र  से  निर्यात  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  और  निर्यात

 बढ़ाने  के  लिये  मार्गो पायों  at  सुल्तान  देने  के  लिए  औद्योगिक  विकास  तथा

 समवाय  कार्य  मन्त्रालय के  अधीन  लघु  उद्योग  ats  ने  निर्वात  सम्बंघित  सम्बन्धी

 स्थायी  समिति  गठित  की  है  ।  इस  सर्विस  की  अब  तक  दो  dom  हुई  है  ।

 (3)  प्रायश्चित  नकद  सहायता  आदि  सम्बन्धी  दें  सब  प्रोत्साहक  जो  अन्य

 निर्माता-निर्यातकों  को  उपलब्ध  लघु  उद्योग  के  निर्यातक  कारखानों  को  भी

 उपलब्ध हैं  ।

 (4)  छोटे  व्यापारी-निर्यातकों  के  सम्बन्ध  में  जिनकी  नियमित  बिको  2  लाख  रुपये  तक

 निर्वात  ऋण  तथा  गारन्टी  निगम  ने  अपनी  पेकिंग  ऋण  गारंटी  योजना के

 अधीन  क्षतिपूर्ति  को  90  प्रतिशत  तक  बढ़ा  दिया है  जब  कि  के  मामले  में

 यह  66-2/3  प्रतिशत  निर्यात  में  लगे  औद्योगिक  संस्थाओं  को  रिवेंज  बैक

 आफ  इण्डिया  की  उद्योगों  के  लिये  ऋण  गारन्टी  योजना  के  अधीन  वारि  बको

 से  ऋण  प्राप्त  करने  की  सुविधा  प्राप्त  है  ।  नियमित  क्र या देशों  को  पूरा  करने

 अथवा  अपनी  निर्यात  हुंडियाँ  fara  हेतु  इस  योजना  के  अंतगर्त  पेकिंग

 ऋणी  प्राप्त  के  लिये  ऋण  सुविधाए  उपलब्ध  है  |

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  का  उत्पादन

 2974.  थो  यशपाल  fag:  क्या  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगेकि :

 क्या  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  कोयला  खानों  से  कोयले  के  उत्पादन

 थें  1968 के  मदीने  में
 कमी  हुई  है  ;
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 यदि  तों  गत  वेष  की  तुलना  में  ae  कमी

 इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  क्या  उपाय  सोचे  गये

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय के  उप मन्त्री  राम  :  नही ं।

 और  प्रदान नहीं  उठते  ।

 प्रायश्चित  स्टेनलेस  स्टील  तथा  उससे  बने  adat  शादी  के  दाम

 2975  श्री  बे०  कु०  दास  चौधरी  :  क्या  प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय

 मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 आयातित  स्टेनलेस  स्टील  और  उसमें  बने  बर्तनों  तथा  अन्य  वस्तुओं  के  मूल्यों

 मारो  अन्तर  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 मूल्यों  में  इस  समानता को  दूर  करने  तथा  इन  वस्तुओं  में  हो  रही  चोर  बाजारी
 wr  रोकने  कें  लिए  gar  कार्यवाही  करने  का  विचार हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  मन्त्री  नसरुद्दीन अली

 तथा  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  यथा-समय  सभा  पहल  पर  रख  दी

 जायेगी  |

 दिल्‍ली  के  लिये  भूमिगत  उपरि मोनो  प्रयासों

 2976  श्री  स०  ला०  wat  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  सिद्धान्त  रूप  से  इस  बात  पर  सहमत  हो  गई  हैं  किं
 अब

 दिल्‍ली
 %  शीघ्र ही भूमिगत ही  भूमिगत  रेलवे का  निर्माण  किया  जाना  चाहिय े;

 (@)  क्या  यह  सच  हैं  कि  भारतीय  इंजीनियरों को  सुरंग  बनाने
 के

 तरीकों  का
 भूभाग  हैं  और  बड़े  पैमाने  पर  विदेशी  सहयोग  की  आवश्यकता  नहीं  होंगी ;

 क्या  सरकार  दिल्‍ली  में  जमीन के  चलने  बाली  रेलवे  प्रणाली  के  वित्तीय

 पहलुओं  पर  विचार  किया  है

 यदि
 तो

 बया  दिल्‍ली  के
 भूमिगत  व्यवस्था  की  तुलना  में  जमीन

 के  ऊपर  चलने  वाली  रेल  व्यवस्था  अधिक  उपयोगी  सिद्ध  होगी
 ?

 रेलवे  मन्त्री
 चे०  go  :  (a)  और

 भारत  के

 मद्रास  और  दिल्‍ली  में  परिवहन  की  समस्याओं  कीं  जांच

 करनें  कें  लिए  योजना  आयोग  के  तत्वाधान  में  एक  महानगर  परिवहन  अध्ययन  दल  बनाया

 गया
 है

 ।  मदद  अध्ययन  दल  दुत  परिवहन  प्रणालियों  रेलें/मॉनो  देल  सेਂ  wah
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 प्रस्तावों  की  जांच  कर  रहा  शर  विदेशी  सहयोग  की

 अ

 आवश्यकता  के  बारे
 मे में  निश्चित  करना

 इस  दल पर  निमंर  है  ।  योजना  आयोग  रेलों  से  जो  सहायता  चाहेगा  उसे  दी  जायेगी  ।

 विमानों  को  सरोद

 2977  श्री  म०  ला०  सोची  कया  वाणिज्य  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (®)  क्या  यह  सच  है  fe  सरकार  ने  विमान  जसी  मदों  की  खरीद  के  लिये  बिदेशी

 मुद्रा के  बजाय  रुपये  में  भुगतान  की  सुविधा  पर  सर्वप्रथम  विचार  करने  का  निर्णय  किया

 है  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  नवीनतम  टेक्नोलॉजी  वाले  उपकरणों  के  प्रयोग

 को  प्रोत्साहन देने  के  प्रश्न  को  ध्यान  में  रखा  है
 ?

 बालिश्त  स्त्री  दिनेश  तथा  सरकार  ने  अभी  कोई  विनिश्चय

 नहीं  किया  सभी  सम्बद्ध  बातों  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  ही  विनिश्चय  किया

 जायेगा ।

 बिदेशी  फर्मों  में  भारतीय  कमंचारो

 7978.  थ्रो  स०  ato  सोंधी  क्या  घौद्यॉगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य कार्यो  मन्त्री  यह

 की  पा  करने  कि

 क्या  भर्ती  तथा  पदोन्नति  के  मामले  में  भारतीय  कमंचारियों  के  प्रति  कुछ

 विदेशी  wat  द्वारा  अपनाये  गये  भेद-भाव  gay  tae  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  शिकायतें

 मिली  हैं  ;

 इन  मामलों  में  विदेशी  फर्मों  को  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गये  विंमान  मार्गदर्शी

 सिद्धान्त क्या  हैं  ;  और

 क्या  इस  शिकायत  को  दुर  करने  तथा  विदेशी  फर्मों  और  उनके  भारतीय

 कारी  कर्मचारियों  के  बीच  मंत्रियों  सम्बन्ध  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  विचार  एक

 स्तरों जांच  कराने  का  है  ?

 झौद्योंगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  चली  अहमद

 भारत  में  किसी  विशिष्ट  विदेशी  फर्म  के  निरुद्ध  इस  प्रकार  की  कोई  शिकायत  प्राप्त

 नहीं
 हुई  है

 (a)  सरकार  द्वारा  विदेशी  फर्मों  लिए  अपने  तमंचा  रियों  की  सेवा  की  दाँतों

 के  शारे  में  कोई  विशिष्ट  मागं दर्शक  नियम  निर्धारित  नहीं  किए  गये  हैं  ।  फिर  विदेशी

 फ़र्मा  में  को  देने  के  लिए  1960  में  कुछ  मुख्य  मुख्य  सिद्धान्त

 लक्ष्य  निर्धारित  जरिए  गए  जिनका  पालन  विदेशी  फर्मों  को  करना  था  |

 ऐसा  कोई  भी  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं है  ।
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 उड़ीसा  में  रेलवे

 2979.  थो  चिन्तामणि  पारिप्रही  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  चौथी  योज़ना  की  अवधि  में  नई  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण का

 कोई  प्रस्तावਂ  विचाराधीन है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  बया  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  चे०  मु०  :  और  चौथी  योज़ना  में

 बनायी  जाने  वाली  नयों  लाइनों  के  कार्यक्रम  को  श्रमी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 चौथी  योजना  में  उड़ीसा  में  कटक  से  पारादीप  तक  अभी  केवल  एक  नयी  लाइन  के  निर्माण

 का  काम  शुरू  किया  गया  है  ।  फिलहाल  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  कोई  भर

 नयी  लाइन  बनाने  का प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रौद्योगिक  बस्तियों  के  लिए  set  का  श्रीमान

 2980.  थी  गाडिलिगन  गौज  :  क्या  औद्योगिक  विकास  लया  समस्या  कांय  मन्त्री

 ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (¥)  कया  यह  सच  है  कि  औद्योगिक  बस्तियों  के  लिए  बनाये  गये  बहुत  से  शेड  न  तो

 अलाट  किये  गये  हैं  और  न  ही  उनका  gal  रूप  से  उपयोग  किया  गया  है  जिससे
 देश  बहुत

 हानि  हुई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  उनका  उपयोग वहाँ  के  लिए  कया

 उपचारी  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ;  और

 ऐसे  शेडों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  वे  Hat  कहां  पर  हैं  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्प  सन्तरी  (ait  seats  चली

 औद्योगिक  बस्तियों  में  बनाए  गए  क्षेत्रों  में  से  कुछ  कमी  आवंटित  नहीं  किए  गये  है ंया  उनका

 पूर्ण  रूप  से  इस्तेमाल  नहीं  हो  सका  है  ।

 शेडों  के  अप्रयुक्त  रहने  क्  मुख्य  कारण  उनका  खराब  स्थित  पर  लगाया  जाना

 तथा  उद्यमियों  का  अभाव  है  ।  कुछ  भौद्योगिक  बस्तियों  आवश्यक  सुविधाए  जेसे  बिजली

 तथा  पानी  की  भी  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  कुछ  औद्योगिक  बस्तियों  में  किराया  तुलनात्मक
 रूप  से  अधिक है  ।

 भमौद्योगिक  बस्तियों  के  कार्यक्रम  का  संसद  की  प्रा कल्लन  समिति  द्वारा  पुनरीक्षण  किया

 गया  है  और  उसकी  सिफारिशें  राज्य  सरकारों  की  जानकारी  में  लाई  गई  है  क्यों कि  औद्योगिक

 हस्तियों  की  स्थापना  उन्हें  बनाये  रखना  उसका  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  को
 परामर्श  दिया  गया  है  फि  वे  औद्योगिक  बस्तियों  के  कार्य-कलापों  का  पुनरी भरा  करें  उन
 औद्योगिक  बस्तियों  को  पर्याप्त  प्रोत्साहन  दे  जिनके  पनपते  की  सम्भावनाएं हों

 और
 जो  ठीक

 प्रकार  से  कार्य
 न

 कर  रही  हों  ।
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 6  1965
 तर

 राज्य  सरकारों  से  जानकारी  इंकेट्ठी  की  जा  रहीं  वहू  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  ।

 रेलवे  में  स्टेनोग्राफर

 2982.  eft  गाडिलिंगन  गौड़  :.  कया  रेलवे  स्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  स्टेनोग्राफर ों  को  रेलवे  के  विभिनन  जोतों  में  रेलवे  बो  के

 आदेशानुसार  नहीं  भेजा  जाता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  उनमें  बहुत  असन्तोष  व्याप्त  है  ;

 यदि  तो  कारणों  सहित  उसका  ब्यौरा  क्या है
 तथा  इस  सम्बन्ध  में  रेलवे

 बोर्डे  के  आदेशों  के  fees  की  रही  भेदभावपूर्ण  कार्यवाही  को  रोकने  के  लिये  रेलवे  जोनों

 तथा  उनके  डिविजनों  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;

 क्या यह भी यह  भी  सच  हैं  कि
 स्टेनोग्राफर ों

 का  काम  इस  प्रकार
 क

 होता  है
 कि

 यदि
 उनकी

 कोई  शिकायतें  हों  तो  उनकी  कड़ाई  से  जांच  की  जानी  चाहिये  तथा  उनकों  दूर  कियां  जाना
 .

 वादिए

 यदि  तो  क्या  भगा वास  सुधरे  हुए  वेतनमानों  प्रशासनिक  परदों  आदि  पर

 पदोन्नति  के  अवसरों  के  बारे  में  विशेषज्ञ  आयोग  are  जांच  का  सरकार  का  विचार

 है
 ;

 और

 ()  यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  ते ०  go  :  जी  लेकिन  उत्तर  रेलवे  में  रेलवे  बोई

 के  आदेशों  को  कार्यान्वित  करने  में  बिलम्ब  हुआ  है  ।

 हालांकि  अधिकतर  मामलों  में  te  बढ़ाया  जा  चुका  फिर  मी  कुछ  ऐसे

 मामले  देखने  में  आये  हैं  जहां  130-300  रुपये  के  निम्न  ग्रेड  के  स्टेनोग्राफर  बैठी  वेतनमान

 के  अधिकारियों  के  साथ  काम  कर  रहे  हैं  ।  इस  त्रुटि  को  दूर  करने  के  लिए  उत्तर  रेल  प्रशासन

 द्वारा  ऊचे  प्रेम  के  पत्रों  की  मंजूरी  देने  से  सम्बन्धित  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 (7)  स्टेनोप्राफरों  का  काम  असाधारण  किस्म  का  नहीं  सभी  कर्मचारियों की

 शिकायतों  की  ध्यान पु वंक  जांच  करना  और  उन्हें  दूर  यद  प्रशासन  की  नीति  है  ।

 स्टेनोग्राफर ों  की  शिकायतों  के  अध्ययन  के  लिए  विशेषज्ञों  के  किसी  आयोग  की

 नियुक्ति  करने  से  सम्बन्धित  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 विभिन्न  कोटियों  के  कर्मचारियों  के
 पदोन्नति  सीढ़ियों  आदि  के

 सम्बन्ध  में  लगातार  विचार  किया  जाता है
 और  ada  वेतनमान  gat  वेतन  आयोग  की

 सिफ़ारिशों  के  जनाधार  पर  निर्घारित  किये  गये  स्टेनोग्राफर ों  को  अपनी  लाइन  में  atk

 कल्याण  निरीक्षणालय  के  सामान्य  पदों  तथा  श्रेणी  [[  सेवा  में  सहायक  कार्मिक  अधिकारियों

 के  रूप  में  पदोन्नति  के  लिए  पर्याप्त  सरशियां  उपलब्ध  हैं  ।  जहां  तक  उनके  आवास  का  संबंध

 उन्हें  अपने  अथवा  वर्गीकरण  के  अनुसार  अन्य  कर्मचारियों  के  साथ

 बारी आने  पर  मकान  दिया  जाता है
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 Write  seit
 August:6,  1968

 gata  wat  वरिष्ठ  लथा  कनिष्ठ  चालें  oafecet  tt

 2983.  थी  गार्डिलिगन  गोड़  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्‍न  क्षेत्रीय  रेलों  में  खण्डवार  वरिष्ठ  तथा  कनिष्ठ  वेतनमान  पीने  बाले

 at  सख्या  कितनी  है

 (@)  क्षेत्रीय  रेलों  में  खंडवार  कनिष्ठ  तथा  वरिष्ठ  वेतनमान  पाने  वाले

 स्टेनोग्राफर ों
 की  संख्या  कितनी-कितनी

 है
 ;  और

 विभिन्‍न  क्षेत्रीय  रेलो ंमें  खण्ड वार  काम  करने  वाले  वरिष्ठ  वेतनमान  वेले

 तैसे  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  वरिष्ठ  वेतनमान  स्टेनोग्राफर
 नी

 दिये

 -क्लब  मन्त्री  (att  चि०  go  :
 और  सूचना  मंगायी

 जा

 zat  date  समा  cea  पर  रख  जायेगी  ।

 आयात  के  मामले  के  बारे  में  केन्द्रीय  जांच  age  हारा  ata

 29584.  गाडिलिगन  गौड  zat  बाखिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 (¥)  विभिन्‍न  वस्तुओं  के  आयात  में  गड़बड़ी  से  सम्बन्धित  मामलों  के  में  at

 करने के
 लिये  31

 1968  तक  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  पास  कितने  मामले  दर्ज  किये

 गये ;  और

 (a)  ये  मामले  किन-किन  के  बारे  में  है  और  जांच  सम्भवतः  कंब  तक  पूरी

 हो  जायेगी
 ?

 खारशिश्य  मन्त्रालय  में  उप  ait  मुहम्मद  शफी  :  1-1-1964  से

 तक  की  अवधि  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  जांच  के  लिये  आयात  तथा  निर्यात

 नियन्त्रण  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  से  सम्बन्धित  352  मामले  दर्ज  किये

 (a)  बे  मामले  इन  बातें के  में  थे  संश्लिष्ट  कृतिम  tara

 बेदाग  एम०  Wao  एच०  बी०  औजार  तथा  fat  इस्पात

 io  एस०  ततार  जी
 ०

 आई०  मोटर  गाड़ी  के  ste  बी०  घड़ी  के  पुजे
 तथा  औषधियां  झा द्धि  |

 57  को
 छोड़ कर  सभी

 मामलों  की  जांच  30  1968.  तक  पूरी हो  गई
 विचाराधीन  मामलों  की  जांच  पूरी  होने  में  सम्भवतः  कुछ  समय  लगेगा  ।

 गढ़ी  हुई  वस्त्रों  तथा  ढली  हुई  वस् तुम् नों
 के

 श्रायात  के  लिए  लाइसेंस

 2985.  श्रीमती  शारवा  मुकर्जी :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मन्त्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
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 (1  )

 क्या  ag  सच  है  कि  अनुपलब्धता  के  आधार  पर  गढ़ीं  हुई  बस्तियों

 तथाਂ  ढली  हुई  वस्तुओं के  आयात के  लिए  लाइसेंस  प्राप्त  किये  जा  सकते  हैं  ;.

 क्यो  सरकार  नें  प्रमाण  पत्रों  के  दुरुपयोग  को  रोकने
 के  लिए क

 यत्न  किया  हैं  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 आद्योगिक  विकास  तथा  सम चबा पय  काय  मन्त्री  फखरुद्दीन  चलीं

 इन  वस्तुओं  के  बारें  में  आयात  नीति  यह  है ंकि  50,000  रु०  तक  के  लिए  वास्तविक उप  भावनाओं

 के  आयात  के  लाइन्स  नियन्त्रित  आधार  पर  दिये  जाते  है  और  50,000  रूस  अधिक

 भावश्यकतता  होनें  पर
 आवेदकों  कों  अपनी  आवश्यकता  का  विज्ञापन  इण्डियन  ट्रेड  जेल  देना

 पइता  कौर  देश  के  सम्मरराकर्ताओं  को  अपना  उत्तर  विज्ञापनदाताओं  को  विकासਂ

 महानिदेशालय  के  उप  निदेशक  को  एक  प्रति  विज्ञापन  दिये  जाने
 के

 45  दिनों  के  अन्दर  भेजना  होता  है  ।  आयात  लाइसेंस  की  अनुमति  में  उपलब्ध  क

 के  मामले  में  ही  दी  जाती  है  ।

 और
 यदि  अनुपलब्ध  प्रमाणपत्र के  दुरुपयोग का  कोई  उदाहरण

 सरकार  की  जानकारी  में  आता  है  तो  उस  पर  निःसन्देह  आवश्यक  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 कोचीन-दिल्ली  डिब्बे  में  सोने  का  श्यान  बक  करना

 986  श्री  श्रीहीन  :  gar  रेलवे  परती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कोचीन  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  स्थानों
 से  नई  दिल्‍ली  आते-जाने

 वालों की  सोने  के  के  लिये  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरी  करने  के  लिए  कुछ  समय
 पहले

 शयन-कक्ष  वालों  कोचीन-नई  दिल्‍ली  डिब्बा  शुरु  किया  गया  था
 ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उत्तर  ara  आने  बाले  यात्रियों  कें  लिये  एरणाकुलम

 बड़ा  बुकिंग  स्टेशन है  और  उस  स्टेशन  के  लिये  केवल  11  स्थान  निर्धारित  किये  गये  जब  कि

 यात्रियों  की  संख्या  100  से  अधिक  होती  है  ;

 कया  यह  भी  सच  है  fe  रेलवे  क्मंचारी तथा कुछ तथा  कुछ  यात्रा  अभिकरण स्थिति  का

 अनुचित  लाभ  उठा  कर  उपलब्ध

 स्थानों  का  एकाधिकार

 प्राप्त  कर  लेते  हैं  और  उन्हें  1.5:  रुपये

 प्रति  स्थान  श्रमिक  लेकर  पुनः  बेचते  ;.

 यदि  तो  जनता  के  ala  को  रोकने  तथा  उस  स्टेशन

 बर  पर्याप्त  स्थान  उपलब्ध  कराने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रेलवे  मन्त्री  चे०  पूनिया )  जी  हां  ।  कुछ  समय  पहले

 हायर  टर्मिनस  और  नयी  दिल्‍ली  के  बीच  एक  3  शयन  यान  चलाया  है  ।  यह्  यान

 दोनों  दिशाओं  में  हफ्ते  में  5  दिन  चलता

 जी  उत्तर  भारत  आनेवाले  यात्रियों  के  लिए  एणुक्लम  इस  का  एक
 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बुकिंग  स्टेशन  टर्मिनस  गाड़ी  नवाता

 भा
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 होती  है  और  कई  दुसरे  महत्वपूर्ण  स्टेशन  हैं  जहां  कोचीन-नयी  दिल्‍ली  शयन  यान  में  स्थान

 आरक्षित  करने  की  मांग  की  जाती  है  ।  ऐसे  समी  स्टेशनों  से  बुक  किये  जाने  वाले  यात्रियों  की

 आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखकर  को चीन-नयी  दिल्‍ली  बोगी  में  कई  स्टेशनों  के  लिए

 आरक्षण  का  उपयुक्त  कोटा  नियत  कर  दिया  गया  है  और  सबसे  अर्थात  14  नायिकाओं

 का  कोटा  wages  के  लिए  नियत  यद्यपि  यहां  से  ag  गाड़ी  रवाना  नहीं  होती  ।  समय

 समय  पर  इस  बात  की  समीक्षा  की  जाती  है  कि  नियत  कोटे  का  किस  ge  तक  उपयोग  हो  रहा

 है  और  विभिन्‍न  स्टेशनों  पर  आरक्षण  की  मांगों  को  ध्यान  में  रखकर  कोटे  में  आवइंयक  समंजन

 किया  जाता  है  ।  दक्षिण  रेलवे से  इस  मामले  तत्काल  समीक्षा  करने  के  लिये  कहा
 जा

 रहा है  ।

 और
 इस  सम्बन्ध  में  एक  शिकायत  की  जांच  की  जा  रही  है  और  जांच

 पुरी  होते  ही  कार्यवाही  की  जायेगी  |  इस  बीच  आरक्षण  कार्यालय  और  गाड़ी  के  डिब्बों

 में  अवसर  अचानक  जांच  की  जा  रही  है  ताकि  अनाचार  के  जो  मामले  सामने  उन  पर

 कारवाई  की  जा  सके  |

 हिन्दुस्तान  समान  gea  द्वारा  छिपाई  को  सीनों  का  निर्माण

 2987  थ्री  स०  ध्रगाडी  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  fe  विदेशी  सहयोग  से  हिन्दुस्तान  मशीन  gra  कारखानों  में

 छपाई  की  मशीनों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  समाप्त  हो  गया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  किन्हीं  अन्य  विदेशी  निर्माताओं  के  साथ  नये  सिरे  से  कोई  बातचीत  चलाई

 णा  te &  ?

 भौगोलिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  art  शी  फखरुद्दीन  wet  भ्रामक )
 नही ं।

 (a)  seat ही  नहीं  उठता  ।

 कुछ  पारियों  के  साथ  बात-चीत  चल  रही  है  ।

 Jamalpur  Engine  Repair  Workshop

 2988.  Shri  Lakhan  Lal  Kapoor:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pieased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  quantum  of  repair  -work  of  steam  engines  has  decli-
 ned  in  Jamalpur  Workshop  due  to  dieselisation  and  electrification  as  a  result  of  which
 workers  are  not  being  recruited  for  the  past  so  many  years;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  Government  propose  either  to  effect  lock-out  in
 Jamalpur  Workshop  or  to  sell  it  to  the  Tata  Company;

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (d)  the  reasons  due  to  which  Government  do  not  intend  to  increase  production  of some  other  types  of  articles in  such  a  large  workshop
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 जाते

 Minister  of  Railways  (Shri  M.  Poenacha):  (a)  and  (d)  The  reducation  of  steam
 loco  repair  load  io  Jamalpur  Workshop  as  a  result  of  dieselisation  and  electrification  bas
 been  of  set  by  eliminating  steam  loco  repair  work  from  Kanchrapara  Workshop  and  trans-

 ferring  the  load  to  Jamalpur  Workshop,  and  by  undertaking  a  large  number  of  new  lines

 of  production  viz,,  steam  and  diesel  cranes,  petrol  tank  wagons,  steel  casting,  machines  for
 printing  Department,  electrically  and  hydraulically  operated  jacks,  locomotive  spares  and

 duplicates  to  meet  maintenance  requirements  of  Railways,  etc.  Surplus  staff  became  avai-
 lable  in  Jamalpur  Workshop  as  a  result  of  introduction  of  incentive  scheme  and  there  was

 therefore  no  fresh  recruilment,  but  the  surplus  staff  have  been  utilised  for  the  new  lines  of

 production.

 (b)  No.

 (c)  Does  not  arise.

 B.  G.  Line  Between  Hindumalkote  and  Sriganganagar

 2989,  Shri  P.L.  Barupal  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  time  by  which  the  work  of  laying  broadgauge  line  between  Hiadumalkote
 and  Sriganganagar  which  15  in  progress  at  present  is  likely  to  be  completed;

 (b)  the  reasons  for  which  work  could  not  be  completed  so  far  when  it  was  assured

 by  the  former  Railway  Minister,  Dr.  Ram  Subhag  Singh,  at  the  time  of  inauguration  of

 work  on  this  line  that  work  would  be  completed  by  the  2nd  October,  1967;  and

 (c)  the  definite  date  by  which  this  work  would  be  completed  to  avoid  resentment

 among  the  residents  of  this  area  due  to  the  non-completion  of  work  in  time  ?

 (a)  Target  date  for  completion The  Minister  of  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha) :
 of  this  project  has  not  yet  been  fixed,

 (b)  The  reason  for  the  slow  progress  is  the  inability  or  delay  of  the  State  Govt.  te

 keep  to  the  commitment  in  regard  to  ‘Shramdan’  for  earthwork  and  supply  of  skilled  and

 unskilled  labour  for  construction  of  station  buildings,  quarters  and  platforms  etc.  While

 the  State  Govt,  have  since  completed  the  earthwork  for  the  main  aligament  and  also  depo-
 sited  the  amount  for  labour  charges  for  buildings  recently,  they  are  yet  to  complete  the

 earthwork  in  the  Ganganagar  Station  yard.  The  assurance  given  by  the  Minister  of

 State  for  Railways,  Dr,  Ram  Subhag  Singh  at  the  inauguration  on  2-10-65  to  complete

 the  rail  link  by  2-10-66  was  also  subject  to  the  State  Govt.  completing  the  earthwork  with-

 in  about  two  months  of  the  inaugural  function.

 (c}  Does  not  arise  in  view  of  replies  to  parts  (a)  and  (b)  above.

 हिन्दुस्तान  सदन  gra  के  बंगलौर  कारखाने  हड़ताल

 2990.  at  महन्त  दिग्विजय  नाथ  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्यो

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बंगलौर  को  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  कारखाने  मजदूर

 17  1968  से  अनिश्चित  काल  के  लिए  हड़ताल  पर

 यदि  तो  उनकी  मांगे  क्या  और

 (77)  उनकी
 मांगें  get  करने  के  लिए  सरकार  ने  नया  कार्यवाही  की  है  ?
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 a

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-साथ  मंत्री  (oft  फखरुद्दीन  झलो  :

 बेंगलोर  स्थित  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  कारखाने  के  बोरिंग  अनुभाग  के  कर्मचारियों  ने  12

 1968  को  भौजार  छोड़ो  हड़ताल  की  थी  ।  तत्पश्चात  हड़ताल  अन्य  विभागों  में  भी

 फैल  गई  और  17  1968  तक  5,100  कर्मचारियों  में  से  औजार  छोड़ो  हड़ताल  करने

 वाले  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  1,700  हो  गई  ।  श्रौजार  छोड़ो  हड़ताल  के  कारण  कारखाने

 के  काम  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ।  यद्यपि  राज्य  श्रम  आयुक्त  ने  समझौते  के  लिए  तुरन्त  कार्य

 वाही  प्रारम्भ  कर  दी  किन्तु  वह  विफल  रही  ।  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  और

 रियों  की  जिसने  निरीक्षकों  तथा  स्वामिभक्त  कर्मचारियों  को  धमकाने  का

 रूप  ग्रहण  कर  लिया  प्रबन्धकों  के  ध्यान  में  आई  |  जान  या  माल  की  क्षति  होने  का  भी

 मय  था  |  बिगड़ती  हुई  स्थिति  को  देखते  हुए  मशीनी  औजार  कारखाने  के  प्रबंधकों  ने  17

 1968  के  रात  11.30  बजे  से  कारखाने  में  तालाबन्दी  की  घोषणा  कर  दी  थी  ।

 राज्य  सरकार  ने  22  1968  से  समझौते  की  कार्यवाही  प्रारम्भ  की  थी

 23  1968  को  मैसूर  सरकार  के  नागरिक  सम् भरण  तथा  श्रम  विभाग

 भर  श्रम  age  के  सम्मुख  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  कामिक  के  संघ  तथा  प्रबन्धकों  में  हुए

 we  के  फलस्वरूप  भेजा  छोड़ो  हडताल  को  वापस  ले  लिया  गया  था  |  समझौते  के  अनुसार

 ताला  बन्दी  27  1968  से  उठा  at  गई  थी  जैसी  कि  करार  में  व्यवस्था  है  ।

 (a)  कमंचारियों  की  मांगे  ये  थी  :-

 (1)  बोरिंग  अनुभाग  के  एक  कमेंट्री को
 दिये  गये  चेतावनी  पत्न  का  वापस

 लिया  और

 (2)  रविवारों  को  कमंचारियों  को  काम  चालू  रखने  के  लिए  न  बुलाया

 जाना  ।

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  कार्मिक  संघ  तथा  प्रबन्धकों  के  बीच  हुए  समझौते  के

 सार  संघ  ने  आश्वासन  दिया  है  कि  वहां  अनुशासन  संबंधी  कार्यवाही  में  हस्तक्षेप  नहीं  करेंगे  ।

 किन्तु  उन्होंने  ऐसे  मामलों  में  वहां  की  चेतावनी  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  युक्ति  नहीं
 औद्योगिक  विवाद  के  प्रश्न  को  उठाने  के  अपने  अधिकार  को  सुरक्षित  रखा  है  ।  यह  भी

 मान  लिया  गया  है  कि  शिकायतों  के  निबटाने  की  प्रक्रिया  को  कारगर  ढंग  से  चलाया  जाय  |

 इसको  भी  मान्यता  दौ  गई  है  कि  ऐसे  अनुभागों में  वहां  काम  साप्ताहिक  अवकाश  के  दिनों  में  बन्द

 नहीं  किया  जा  कर्मचारियों  को  कारखाना  1948  के  उपबन्धों  के  अनुसार

 बे कल्पित  अवकास  दे  कर  छुट्टी  के  दिन  काम  पर  बुलाया  जा  सकता  ag  भी  मान  लिया  गया
 है  कि  कर्मचारियों  को  छुट्टियों  में  काम  करने  के  लिये  aged  जो  अब  तक  दिया  जाता  रहा

 आगे  भी  जारी  रखा  और  प्रबन्धक  उस  भत्ते  में  वृद्धि  के  प्रश्न  पर  शीघ्र  विचार

 करेंगे ।

 अतः  उपयु क्त
 मांगों  पर  सरकार  को  भागे  कोई  मी  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  नहीं

 है  ।
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 औद्योगिक  लाइसेंस  जानो  करना

 2991,  श्री  देवेन  सेन  क्या  औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय-कायम  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  1968  के  चार  महिनों  में  नये  उपक्रमों  की  स्थापना  पुराने  उद्योगों  की

 ता  में  पर्याप्त  विस्तार  तथा  नई  वस्तुओं  का  निर्माण  करने  के  लिए  कुल  कितने  औद्योगिक

 सेंस  अलग  अलग  जारी  किये  और

 उपरोक्त  अवधि  में  प्रत्येक  शीष  के  अन्तगंत्त  पश्चिम  बंगाल  तथा  महाराष्ट्र  को

 कितने  कितने  लाइसेंस  जारी  किये  गये  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  मंत्री  फखरुद्दीन  wet  :

 जनवरी  से  1968  के  चार  महिनों  में  उद्योग  तथा

 1951  के  अधीन  कुल  मिला  कर  67  लाइसेंस  जारी  किये  गए  थे  ।  इनमें  से  12  नए  उपक्रम

 करने  के  19  पर्याप्त  विस्तार  करने  के  33  ने  नई  वस्तु  के  2  उत्पादन  चलाते

 रहने  के  लिए  और  एक  स्थान  बदलने  के  लिए  था  ।

 उपयुक्त  अवधि  में  प्रत्येक  tee  के  अंतगर्त  पश्चिम  बंगाल  और  महाराष्ट्र  के

 लिए  जारी  किए  गए  लाइसेंसों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है

 राज्य  उत्पादन  चलाते  cart  योग नया  उपक्रम  पर्याप्त  विस्तार  नई  वस्तुएं

 रहने  के  लिए  परिवर्तन

 1 पश्चिम

 बंगाल

 12  I  32 महाराष्ट्र  3  5 ~

 विदेशों  से  तक नी दानों  को  भारत  में  मंगाना

 tt  नीतिराज  सिह  चौधरी :  क्या  प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ®)  विदेशों  से  तकनीशनों  को  भारत  में  मंगाने  पर  पिछले  छः  वर्षों  में  कितनी  राशि

 खर्च  की  गई  और  कितने  अवसरों  पर  कुछ  तकनीकों  को  बार  बुलाया

 उपरोक्त  अवधि  में  अनुसंधान  कार्य  तथा  स्थानीय  विकास  art  पर
 कितनी  राशि

 खर्चे की  गई  ;

 (7)  क्या  हमारे  देश  ने  इस  बीच  विदेशी  औद्योगिक  ग्रहण  करने  के  लिये  औद्योगिक

 अनुसंधान  तथा  विकास  कायें  में  दक्ष  लोग  पर्याप्त  संख्या  में  तैयार  कर  लिये

 roy
 यदि  तो  स ध  ह्म  Ss सी  स्थिति  में  कब  आ  जायेंगे  जब  हमें  विदेशी  तकनीशनों  को

 केवल  एक  ही  बार  बुलाना
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 क्या  समुचे  संसार  से  प्रौद्योगिक  विशेषज्ञों  को  भारत  में  बुलाने  के  कारण  भारत

 को  माल  के  विशिष्ट  विवरणों  की  बहुत  अधिक  किस्मों  का  भार  उठाना  पड़ता  जिसके

 रामस्वरूप  देशी  उत्पादन  की  लागत  बढ़  जाती  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार  है  ?

 गल  गाਂ
 औद्योगिक  विकास  समवाय-करायें  मंत्री  |  चट्  न  शर्ली  :

 1961-62  से  1967-68  (30  1967  रायल्टी  के  रूप  में  विदेशों  में  भेजी

 गई  राशि  नीचे  दी  गई  है

 1961-62  2.4  करोड़  रुपये

 rt  क
 1962-63  3.6

 1962-64  4.6  करोड़  रुपये

 4.4
 प

 1964-65

 1965-06  3.00
 ”  ह

 पी  11.0
 19  66867  5.1

 1967468  8.1

 उपलब्ध  आंकड़ों  को  विस्तृत  अघ्ययन  कंपे  बिना  यह  ठीक-ठी  कं  बता  सकना  कठिन  है  कि

 एक  ही  प्रकार  की  तकनीकी  जानकारी  एक  से  कितनी  अधिक  ली  गई  है  ।

 शझनुसंधान  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  गया  यह  बताना  सम्मव  नहीं  होगा  कयोंकि

 इनका  विस्तार  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  तकनीकी  संस्थानों  तथा  विदवंविद्यों

 लयों  के  तकनीकी  अनुसंधान  सम्बन्धी  सहकारी  संगठनों  और  गैर-सरकारी  aa के  कुछ

 औद्योगिक  फर्मों  के  श्रनुसंघान  संस्थानों  तक  न्या फला  हुआ  है  ।  फिर  भी  विगत  छः  वर्षों  में  संज्ञा निक
 तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  व्यय  की  गई  राशि  नीचे  बताई  गई  है  :-

 रुपये  लाख  में

 1961-62 1

 1962-63 |  तृतीय  पंच

 1963-64  विषय  योजना  5,807.610
 की  अवधि

 1965-66 |

 1966367  )  1,760,000

 तथा  विदेशी  तकतीकी  जानकारी  विभिन्न  क्षेत्रों  से  प्राप्त  की  है  जैसे

 रसायन  तथा
 इन्ही  खाद्य  उत्पादन  इत्यादि  ।  वैज्ञानिक  तथा

 औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  की  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  तकनीकी  जानकारी  की  संस्था  और
 औद्योगिक  श्रचुसंधान  संगठनों  से  बना  अवस्थापना  )  जो  तकनीकी  जानकारी  BT

 उद्गम  स्त्रोत  की  स्थापना  की  जा  इस  दिदा  में  हुई  प्रगति  के  बाबजूद
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 स्तर  बढ़  रही  विदेशी  तकनीकी  जानकारी  को  प्राप्त  करने  तथा  ग्रहण  करने  के  लिए  एक
 or  fora  बापा  ay  3  ना

 चित  आधार  बनाने  के  लिए  इससे  भी  घक  प्रयत्न  करने  को अ

 विभिन्‍न  स्त्रोतों  से  आयात  की  गई  विदेशी  तकनीकी  जानकारी  से (=)  तथा

 उत्पन्न  होने  वाली  समस्याओं  से  सरकार  परिचित  है  और  इस  मामले  की  समय  समय  परं  Ga-

 रक्षा की  जाती है  ।

 भारत  के  उद्योगों  में  विनियोजन  पु  जी

 2994,  श्री  नीतिराज  सिह  चौधरी  :  क्या
 प्रौद्योगिक

 विकास  तथा  समवाय  कायें

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  तथा  उन्हीं  के  समरूप  निजी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में

 अब  तक  कुल  कितनी  पु  जी
 विनियोजित  की  गई

 (a)  सरकारी  क्षेत्र  तथा  निजी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  उद्योग  अलग  अलग  शुद्ध  वार्षिक  बिकी

 कितनी  और

 निजी  क्षेत्र  की  अपेक्षा  सरकारी  क्षेत्र  में  अधिक  उत्पादन  लागत  तथा  कम

 दन  के  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कायें  मंत्री  फखरूदीन  चली  :

 से  जानकारी  इक्ट्ठी  की  जा  रही  है  और  वह  यथा  समय  सभापटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भारतीय  निर्यात

 2995.  श्री  धन  प्र०  fag  देव :  क्या  बारिश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ag  1967-68  में  पाकिस्तान  से  प्रतिस्पर्धा  के  कारण

 पय  वस्तुओं  का  हमारा  निर्यात  काफी  घट  गया

 (a)  यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  किन
 किन  वस्तुओं  के  निर्यात  में  कमी

 हुई

 (7)  इससे  कुल  कितनी  हानि  हुई  और

 सरकार  ने
 मामले

 में  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  से  उन  मुख्य

 मदों  का  एक  विवरण  जिनके  निर्यात  ् में व ष  1966-67  की  तुलना  में  1967-

 68  में  गिरावट  भाई  है  और  जिनमें  पाकिस्तान  से  भी  प्रतिस्पर्धा  है  ।  इन  मदों  में  से  कच्चे

 ऊन  तथा  सूती  धागे  में  गिरावट  मुख्यतः  देश में  माल  की  कमी  के  कारा  थी  पाकिस्तान

 से  प्रतियोगिता  के  कारण  नहीं  ।  जहां  तक  पटसन  के  चमड़ा  तथा  चमड़े  के  माल  का

 संबन्ध  हालांकि  इनकी  पाकिस्तान  से  प्रतियोगिता  फिर  भी  पाकिस्तान  की  प्रतियोगिता

 के  कालरा  होने  वाली  हानि  को  आंकना  कठिन  क्योंकि  इन  मदों  में  गिरावट  केवल  गिता
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 के  फलस्वरूप  ही  नहीं  थी  भ्रमित  इसके  अन्य  अनेक  कालरा  भी  थे  ।  यथा  मुल्यों  में

 संदिलिष्टों  का  बदल  जेसा  पटसन  के  मामले  में  तथा  एकक  मूल्य  में  जेसा

 कि  क्रोम  तथा  ई०  आई०  के  कमाये  हुए  चमड़े  के  मामले  में  सभा पटल  पर  रखा  गया  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1646/68]

 निर्वात  संवद्ध न
 के  लिये  किये  जाने  वाले  उपायों  का  विस्तृत  विवरण  23.7.68

 को  पुच्छ  गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  465  के  भाग  (=)  के  उत्तर  में  सभापटल  पर  रखा  गया

 था ।  पटसन  के  बने  माल  तथा  चमड़े  और  चमड़े  के  बने  माल  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये

 विशेष  रूप  से  किये  गये  कुछ  उपाय  संलग्न  विवरण  ग्रेजी  सभा पटल  पर  रखा  गया  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  1646/68]

 यूगोस्लाविया  के  साथ  व्यापार

 2996,  श्री  क्०  fag  देव  :  बया 'वारश्पिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  चालु  वर्ष  में  युगोस्लाविया  द्वारा  भारतीय  माल  की  खरीद

 काफी  कम  हो  गई

 यदि  तो  चालू  वर्ष  में  किन  वस्तुओं  के  निर्यात  में  कमी

 इसके  क्या  कारण  और

 (7)  युगोस्लाविया  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  तथा

 1967  में  भारत  से  यूगोस्लाविया  को  661.01  लाख  रुपये  का  निर्यात  हुआ  जबकि

 जिन 1968  की  उसी  अवधि  में  निर्यात  कम  हो  कर  272.76  लाख  रुपये  का  रह  गया

 वस्तुओं  के  कारण  निर्यात  में  कमी  वे
 ये  है

 पटसन

 वेल्लित  इस्पात  के  मेंगनीज  तेल-रहित  कमाई  तथा  अ

 कमाई  हुई  खालें  तथा  सूती  वस्त्र  तथा  संघ  तेल  |

 उदार  आयात  नीति  शुरु  किये  जाने  के  बाद  से  यूगोस्लाविया  के  व्यापार  संगठन

 किसी  देश  जो  भी  हो  उन्हें  अधिकतम  प्रतियोगी  शर्तों  पर  माल  माल  खरीदने  के

 लिये  स्वतन्त्र हो  गये  है  ।

 (a)  यह  बात  वाणिज्य  मंत्री  द्वारा  यूगोस्लाविया  की  हाल  की  यात्रा  के  अन्तरगत  हुई

 वार्ता  में  महत्वपूर्ण  विषयों  में  से  एक  थी  |  युगोस्लाविया  की  सरकार  विंमान  व्यवस्था  के

 mata
 व्यापार  संगठनों  अपनी  पसंद  के  किसी  भी  बाजार  से  माल  खरीदने  की  स्वायत्ता

 में  हस्तक्षेप  नहीं  कर  परन्तु  युगोस्लाव  सरकार  भारत  से  माल  खरीदने  के  लिये  निश्चित

 प्रोत्साहन  देने  का  विचार  कर  रही  है  ।

 हरियाणा  में  लोहे  का  एक  कारखाना  स्थापित  MI a है  ॥

 2997  थ्री  कण  प्र०  fag  देव  :

 शी  हरदयाल  देवपुरा  :

 कया  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 )  कया  यह  सच  है  कि  हरियाणा  सरकार  हरियाणा  राज्य  में  लोहे  का  एक

 कारखाना  स्थापित  करने  के  भारत  सरकार  से  अनुरोध  किया

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रार्थना  को  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 (4)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  है  ?

 जी  नहीं  । खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  रास  :

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Export  of  Coffee  to  U  K.

 2998.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 State  :

 (a)  the  quantity  of  coffce  exported  from  India  to  U.  K.  during  the  year  1967  and

 the  value  thereof  ?  and

 (b)  the  quantity  of  coffee  likely  to  be  exported  to  that  country  during  the  year
 1968-69  and  the  amount  of  foreign  exchange  likely  to  be  earned  therefrom  ?

 (a) The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :

 1193  tonnes  valued at  Rs,  60,18  lakhs.

 (b)  Likely  export  of  coffee  to  U.  K.  during  the  year  1968-69  is  estimated  at  900

 tonnes,  valued  at  Rs.  49.50  lakhs.

 Recovery  of  Fish-Plate  From  Gangman  in  Moradabad  Division

 2999,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 tefer to  the  rebly  given  to  Unstarred  Question  No.  9950  on  the  7th  May,  1968  and  state  :

 (a)  whether  the  enquiry  being  conducted  by  the  police  against  the  gangman  from

 whom  a  fish-plate  was  recovered  and
 who  was  sent  to  Mughalpura  police  Station,  has

 since  been  completed;  and

 (b)  if  50,  the  action  so  far  taken  against  him  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  :  (a)  and  (0)  Section  Officer,  Gover-

 nment  Railway  Police  Moradabad,  on  further  investigation  found  that  tbe  arrested  person

 was  not  a  Gangman,  but  an  outsider.  A  case  oncrim2  No.  226  U/s  379  Lps  was  registe-
 red  at  Police  Station  Mughalpura  on  7.3.68,  which  is  still  under  police  investigation.  No

 action  has  therefore,  been  taken  against  the  Gangman.

 Closure  of  Textile  Mills  in  Madhya  Pradesh

 3000.  Shri  Dixit:  Wilt  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Textile  Mills  in  Madhya  Pradesh  are  likely  to  close

 down;

 (b)  whether  the  Mill  owners  propose  to  reduce  the  salaries  and  dearness
 allowances  of  their  workers;  and

 (c)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  in  the  matter  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Siri  Mohd,  Shafi  Qureshi)  :  a)
 and  (b)  The  Government  do  not  have  any  such  information.

 (c)  Does  not  arise.

 Late  Running  of  Amritsar  Express

 3001.  Shri  G,  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that  the  Amritsar  Express  on  its  Bombay-Del-

 hi.rout  had  been  running  1816  during  the  period  from  June,  to  16th  July,  1968;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  thereof  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  :  (a)  Yes,

 (b)  The  late  runninge  of  57Dn.  Bombay-Amritsar  Express  between  Bombay  VT
 and  new  Delhi  during  this  period  was  due  to  a  variety  of  factors,  e.  डिन  frequent  detentions

 due  to  alarm  chain  pulling  resulting  in  the  dislocation  of  running  schedules  of  the  trains  on

 the  busy  single  Jine  sections  enroute  failure  of  communication,  breaches  on  the  Western

 Railway  entailing  diversion  of  Western  Railway  trains  over  the  saturated  Central  Railw-

 ays  rout  with  consequent  increase  in  the  number  of  crossings,  etc.  Every  effort  feasible
 is  being  made  to  bring  about  an  improvement

 in  the  running  of  these  trains.

 Conference  of  Central  Railway  Guards,

 3002.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state :

 (a)  whether_itis  a  fact  that  some  demands  made  at  a  Conference  of  the  Central

 Railway  Guards  held  in  Itarsi  on  the  28th  May,  1968  were  sent  to  Government;

 (b)  ह  so,  the  decision  taken  by  Government  thereon  and  the  time  by  which  their

 Aemands
 are  likely  to  be  met;  and

 (c)  the  details  of  such  demands  85  are  not  proposed  to  be  met  by  Government  and
 the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  :  (a)  No  official  communication  has
 been  received  by  the  Central  Railway  Administration.

 (0)  and  (c)  Do  not  arise.

 Industria!  Project  in  Madhya  Pradesh

 -3003.  Shri  ७,  Dixit:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Compa-
 py  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Government  of  Madhya  Pradesh  have  approached
 the  Central  Government  to  allot  some  industrial  project  in  the  public  sector  from  the
 Central  Pool  to  Madhya  Pradesh:  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  Government’s  reaction  thereto  ?

 The  Minister  of  Industrial  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin  Ali
 Ahmed)  :  (a)  No  Sir.

 (b)  Does
 not  arise,
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 टन
 =}  at  भोपाल SA,

 3004.  श्री  गायों  ०  मिशन  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  मंत्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  भोपाल  में  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  कारखाना  स्थापित  करने  के

 fry  सरकार  तथा  मेसर्स  Vo  ई०  iso  के  बीच  ya  परामर्श  देने  के  करार  में  कई  बातें  छूट  गई

 थी  जिनके  परिणामस्वरूप  हुई  हानि  तथा  काल्पनिक  cua  शुल्क  के  कारण  सरकारी  कोष

 प्रतीक  घन  खच  करना  पड़ां  है

 तो  उस  परामर्शदात्री  करार  का  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  यह  सच  है  fe  स्विचगियर  बनाने  के  बारें  में  परामशंदात्री  करार  बल्क

 आयल  संकट  श्र क  के  लिए  है  जबकि  ag  अनेक  कारणों  से  बेकार  हो  चुका  है

 यदि  at,  तो  सरकार  भिलन्न भिन्  आयल  संकट  ब्रेकर  की  आवश्यकता  को  जिसकी

 इस  समय  राज्य  बिजली  बोर्डो  बहुत  अधिक  जरुरत  है  सरकार  किस  प्रकार  पुरा  कर  रही

 क्या  सरकार  ने  मिनिमम  आयल  कंटेंट  संकट  ब्र  कर  के  निर्माण  के  लिए  काल्पनिक

 फ्शमंशंदांत्री  शुल्क  fear  है  और  यदि  तो  और

 क्या  बड़े
 हाइड्रोजेनरेटरो

 का  वर्तमान  परामर्शदात्री  करार  के  अन्तर्गत  आता  हैं

 और
 यदि  नहीं  तो  इंसके  लिए  मैसेज  ए०  ई०  argo  को  कितना  अतिरिक्त  शुल्क  दिया  गया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 तथा  1955  में  सरकार  तथा  मस  एसोशियेटेड  के  बीच  तकनीकी  परामर्श  करेने

 aia  करार  और  संबंधित  सभी  मामलों  तथा  तत्वों  पर  पूरा  ध्यान  देने  के  पश्चात  किया  गया

 करार  की  एक  प्रति  उत्तर  के  समा पटल  पर  रखी  गई  |  यह  संच  नहीं

 है  कि  इसमें  बहुत  सी  चूकें  थी  या  परामर्श  देने  के  लिये  अधिक  फीस  दी  गई  थी  ।  [

 et  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  was  टी०  1647-68]

 करार  में  न  केवल  इक्ट्ठे  तेल  के  11,33,  तथा  66  Fo  वी०  कर  ही

 लित  अपितु
 220  के  वी एयर  ब्लास्ट  प्रकार  के  ब्रेक रमी  सम्मिलित  हैं  ।

 गत
 सात  में  14

 करोड़  रु०  से  अधिक  मूल्य  के  7,600  से  भी  अधिक  cand  तेल  के  ब्रेकर

 और  .  बेचे  गये  हैं  इनकी  मांग  अब  भी  विद्यमान है
 ।  केवल  33  तथा  66  के  ०

 वी०  निम्नतम  प्रकार  के  सकी  अन्य उ  त्पादकों  द्वारा  बाजार  में  लाये  गये  हैं  |  दोनों  ही  किस्मों  मैं

 तथा  बुराइयां  हैं  |
 मूल्य

 की
 इष्टि

 से  निम्नतम  तेल  बाले  ब्रेकरों  को  भी
 कुछ

 विशिष्ट  विवरणों
 के  लिए  प्रयोग  में  लाया  जा  रहा  है

 और  यहं  कहनी  ale  न  होगा  कि  ये  अब

 अप चलित हो  गए  हैं

 (3)  भारत  हेवी  इलेक्ट्रीकल्स
 लिये  हैदराबाद  एकक  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्र  कुछ

 कारखानों  ने  निम्नतम  आयल  ब्रेकरों  का  निर्माण  प्रारम्भ  दिया  है  ।

 =r
 (=)  क दह  नहीं  |
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 भोपाल  में  इस  समय  बनाये  जा  टर्बाइन  तथा  जमीन  करार  की

 परिधि  अर्थात्‌  1,50,000  के०  डब्ल्यू०  में  आते  पंजाब  में  डेहार  परियोजना  के  लिये  अब  बनाये

 जा  रहे  1,65,000  के ०  डब्ल्यू  के  टर्बाइन  तथा  जमीन  बनाए  जा  रहें  हैं  जो  मूल

 समभौते  की  सीमा  से  बाहर  है  |  इन  मशीनों  का  सम्मिश्रण  1971  तथा  1974  में  होगा ।

 इन  मशीनों  के  निर्माण  से  उत्पन्न  तकनीकों  समस्याओं  के  आकार-प्रकार  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  कि  यह  समझौता  नवम्बर  1970  में  समाप्त  हो  इन  मशीनों  के  डिजाइन  तथा

 निर्माण  के  लिए  इंग्लैंड  के  परामशंदाताओं  की  तदर्थ  तकनीकी  सहायता  प्राप्त  करने  निर्णय

 किया  गया  है  1  टर्बाइन  के  परामशंदात्री  समझौते  के  अनुसार  गलत  के  मांस  इ  गली  ya

 क्रीक  कम्पनी  लि०  को  60,000  पोंड  स्टिंग  का  भुगतान  किस्तों  में  आठ  वर्षों  में  किया  जाना

 हूं  ।  इससे  मेल  खाने  वाले  जनित्र  के  लिए  एंसोशिएटेड  इलेक्ट्रीकल  इंडस्ट्रीज  लि०

 से  करार  के  लिए  बातचीत  चल  रही  हैं  ।

 हैवी  भोपाल

 3005  थी  गा०  ato  fast  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  हैवी  भोपाल  में  कर्मचारियों  को  काम

 बांटा  जाता  है  और  उनमें  यह  आशा  की  जाती  है  कि  वे  एक  निश्चित  समय  में  काम  कों  पुरा

 करें  भर  पंच  प्रणाली  के  द्वारा  कर्मचारियों  को  अपनी  उपस्थिति  देनी  पड़ती  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इन  समाचारों  की  जांच  को  कि  प्रतिदिन  काम  पर  केवल

 कर्मचारियों  को  जो  काम  दिया एक  चौथाई  कर्मचारी  ही  उपस्थित  रहते  हैं  क्योंकि  (cH)

 जाता  है  नह  काम  बहुत  थोड़े  समय  में  ही  पूरा  हो  जाता  है  और  वे  बाकी  समय  के  जो

 एक  विशिष्ट  काम  के  लिए  निश्चित  dim  वे  काम  से  खाली  रहते  हैं  :,  ate  .  a

 स्थिति  लेने  की  पंच  प्रणाली  में  अनेक  अनियमितताएं  हैं  और  कर्मचारी  काम  पर  हो  यस

 नहों  उनकी  उपस्थिति  ली  जाती  है  ;  और

 यदि  तो  इस  उप कम  में  प्रशासनिक  ढांचे  को  सुधारने  के  लिए  .  कया  कार्यवाही

 को  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कराये  मस्ती  (  श्री  फखरुद्दीन  चली  अहमद  )

 यह  सच  है  कि  हेवी  इलेक्ट्कित्स  भोपाल  में  कारीगरों  के  लिए  काम  का  वित

 रण  निर्दिष्ट  सदस्य  के  अन्दर  पूरा  करने  के  लिए  किया  जाता  है  और  उपस्थिति  पंच  काई  के

 द्वारा  रखी  जाती है  1

 इस  बात  का  निश्चय कर  लिया
 गया

 है  कि  समाचार  सही  नहीं  है  नब  केसों

 कर्मचारी  के  पास  काम  नहीं  होता
 तो

 उसका  हिसाब  रखने के  लिए  एक  उपयुक्त  प्रणाली  रखी

 गई  है  जिसे  समयਂ  कहते  हैं  ।  यह  1967-68  में  7.5  प्रतिशत  था  ।  पंच  कां  प्रणाली

 के  नियमों  का  उल्लंघन  करने  के  मामले  होते  हैं  ।  जिन  घड़ियों  पर  काढ़े  पंच  किए  जाते

 हैं  उन  पर  सुपरवाइजरों  द्वारा  कड़ी  निगरानी  रखी  जाती  है  ।

 (7)  प्रबल  ही  नवदीं  उठता  ।
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 3006.  भीगा  वाण  मिश्र  :  कया  औद्योगिक  विरासत  तथा  समवाय-काय  मंत्री  यह

 बताने
 को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हैवी  इलेक्ट्रिकल  भोपाल  के  प्रबन्धकों का  रखाने
 को  देखने की  इच्छा  रखने  बाले  नागरिकों  के  लिए  भोपाल  शहर  से  उस  कारखाने  के  टाउनशिप

 तक  निशुल्क  बस  सेवा  आरम्म  की  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बस  यात्रा  पर  कितना  व्यय  होता  तथा  ऐसी  व्यवस्था  करने

 की  कया  कारण  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  चली  :  .

 1968  से  हेवी  इलंक्ट्किल्स  भोपाल  के  प्रबन्धकों  ने  महीनें  में  एक

 बार  भोपाल  शहर  से  कारखाने  तक  और  वहां  से  वापस  आने  के  लिए  बस  का  चक्कर  लगाने  की

 योजना  बनाई
 है

 जिससे  जनता  इस  परियोजना  निर्माण  करने  वाले  एककों  को  देख  सकें  ।

 इस  प्रकार  के  बंस  के  चक्कर  का  व्यय  लगभग  50  रुपये  प्रतिमास  आता  हैं  ।  इस

 योजना  का  उद्दीन  जो  कम्पनी  के  जन  सम्यक  कार्यक्रम  का  अ  ग  स्थानीय  को  राष्ट्रीय

 परियोजना  की  प्रगति  तथा  बिकास  से  परिचित  होने  का  अवसर  प्रदान  करना  है  ।

 भारत  श्रत्युतितियम  कम्पनी  लिमिटेड  के  कोरबा  कारखाने  के  प्रबन्ध  निदेशक  के  रूप

 में
 इं डायन  झ्रल्युमिनियम  कम्पनी  के  प्रबन्ध  निदेशक  की  नियुक्ति

 3007.  श्री  गा०  wo  क्या  इस्पात  खान  तथा  घात  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 ()  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  इन्डियन  अल्यूमिनियम  कम्पनी  के  महाप्रबंधक

 को  भारत  अल्युमीनियम  कम्पनी  लिमिटेड  के  कोरबा  कारखाने  का  प्रबन्ध  निदेशक  नियुक्त  करने

 का  निर्णय  किया  है  ;

 afe  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  नये  महा  प्रबन्धक  से  निर्माण  लक्ष्य की  कोई  गारन्टी  प्राप्त

 की  है  ;  और

 a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या

 मत ख़ान  TAT  धातु  मन्त्रालय  में  तक  मन्त्री  राम  a  नं  }  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 नहर  का  बन्द  हो  जाने  के  कारण  भारत  को  हुई  वित्तीय  हानि

 लाठ  सों  न  क  प  जिन
 3008.  शमी  मं  TY  atat  ह  क्या  TREE So  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  स्टेज  नहर  के  are  at  जाने  के  फलस्वरूप
 भारत  के  हितों  की

 हुई  वित्तीय  हानि के
 बारे

 में
 जांच  की

 है  ;

 यदि  तो  उसका  eater  क्या  है  ;  और

 हानि  को  कम  से  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने
 कार्यवाही

 की

 बाशी  मन्त्रालय
 में

 उप  स्त्री
 मुहम्मद

 शफी  :  से
 (7)

 स्टेज

 नहर  के  बन्द  हो  जाने  के  फलस्वरूप  भारत  को  हुई  हानि  का  आंकलन  संभव  नहीं  है  ।  फिर

 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  भारत  स्टेज  नहर  के  पश्चिम  के  देशों  से  आयातों  पर  जो  अधिक

 माड़ा  दे  रहा  है  उसके  कारण  वह  30  लाख  डालर  के  लगभग  अतिरिक्त  व्ययज़्कर

 रहा  है  ।  इसके  इन  देशों  को  हमारे  निर्यात  में  बाघा  भी  पड़ी  हलांकि  इसके

 फलस्वरूप  व्यापार  में  हो  रही  हानि  की  मात्रा  बताना  कठिन  है  ।

 कोयला  पर  स्वामित्व  को  घर

 3010.  थी  रा०  बरुआ  क्या
 खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  डो-कोस्टा  समिति  ने  हाल  ही  में  विभिन्‍न  राज्यों  को  कोयले  पर  दीं  जाने

 वाली  स्वामित्व  की  दर  के  बारे  में  अपनी  सिफारिशें  सरकार  को  भेज  दी  हैं  ;

 यदि  तो  उस  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  है  ;  कौर

 क्या  इस  मामले  में  कोयला  सलाहकार  परिषद ने ने  कुछ  निर्णय  किये थे  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  और  क्या  थे  सब  राज्यों  को  स्वीकार्य  हैं  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  राम  :  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं
 उठता

 कोयला  मंत्रणा  परिषद  की  हाल  ही  में  हुई  don  में यह  सिद्धान्त  रूप  से  मान

 लिया  गया  है  कि  कुछ  ब्यौरों  के  जिनका  अभी  निर्धारण  होना  कोयले  पर  स्वांमिंस्व

 टनों  के  आधार  पर  उगाही  जाये  ।  राज्य  सरकारों  ने  भी  इस  प्रस्ताव  को  मान  लिया  है  ।

 सरकारी  इस्पात  संयंत्रों  में  श्रम  संकट

 श्री  रूबरू  : 3011.

 शी  क०  प्र०  fag  देव  :

 बया  खान  तथा  घात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  इस्पात  संयंत्रों  में  कुछ  दिन  से  '  श्रम  संकट  बढ़

 रहा  है  ;

 यदि  तो  चाल ढ  वर्ष  के  दौरान  देश  के  प्रत्येक  इस्पात  संयंत्र  में  अब  तक  कुल
 कितनी  gemma  हुई  भर  उनके  कारण  क्या  थे  ;  और
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 (7)  कया  इस्पात  संयंत्रों  में  बिगड़ती  हुई  श्रम  सम्बन्धी  स्थिति  को  रोकते  के  fag

 कोई  ठोस  उपाय  किये  गये  हैं  या  करने  का  विचार  है  ?

 (*) ख़ान  तथा  धात  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  at  राम  सेवक  )  दुर्गापुर

 इस्पात  कारखाने  को  छोड़कर  जहां  की  स्थिति  संतोषजनक  नहीं  यह  कहना  ठीक  नहीं

 हैं  कि  पिछले  कुछ  समय  से  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  में  श्रम  संकट  बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  में  जनवरी-जुलाई  1968  की  अवधि  में  कुल  मिलाकर

 चार  हड़तालें  हुई  जो  24  घटे  या  उससे  कम  तक  रही  ।  ये  हड़तालें  कुछ  पदों  के  पदोन्नति

 करने  और  कुछ  कर्मचारियों  को  पुनः  नोकरी  में  लेने  के  seal  को  लेकर  की  गई  थीं  ।

 ऐसा  लगता  है  कि  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  में  यह  अशान्ति  अदालत  मजदूर

 संघों  की  अपनी  प्रसिद्ध  कविता  के  कारण  है  ।  प्रतिस्पर्धी  संघ  को  मान्यता  प्रदान  करने  प्रश्न

 राज्य  सरकार  को  सौंप  दिया  गया  है  ।  कारखाने  के  प्रबन्धक  भी  अपनी  ओर  से  कमंचारी
 संबंघी

 नीति  में
 सुधार

 करने  के  लिए  उचित  काररंव/ई  कर  रहें  जिससे  सम्बन्धों  सुधार  हो  सक े।

 औद्योगिक  कारखानों  में  संगणक  )  का  लगाया  जाना

 3012  थी  रा०  कया  श्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-किये  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  -  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  क्षेत्र  क्षे  ऑद्योगिक  कारखानों  में

 संगणक  लगाने  के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया  है

 यदि  at  चालू  वर्ष  में  कितने  तथा  किन  किन  औद्योगिक  कारखानों  में

 संगणक  लगाये  जाने  की  संभावना  है

 (7)  क्या  इस  बात  का  कोई  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  इन  संगंराकों  के  लगाये  जाने

 के काररा  इन  कारखानों  में  कितने  श्रमिक  बेरोजगार  हो  जायेंगे  ;  और

 क्या  यह  सच  है  कि  मजदूर  संघों  ने  इसका  विरोध  किया  है  और  यदि  तो

 उनकी  मुख्य  आपत्तियां  क्या  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  (  श्री  फखरुद्दीन  vet  अहमद  )

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  यह  रही  है  कि  इलेक्ट्रानिक  उपकरणों  को  केवल  चुने  हुए  कामों

 में  लागू  किया  जाय  और  समाज  के  हित  को  ध्यान  में  रखा  जाय  ।  इन  उपकरणों  के  लागू  किये

 जाने  के  फलस्वरूप छटनी  की  जाय  और  सभी  मामलों  में  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  15 यें

 सम्मेलन  में  निर्धारित  युक्तिकरण  की  प्रक्रिया  का  पालन  किया  जाये  ।  कम्प्यूटरों  का  आयात

 करने  के  लिए  प्राप्त  आवेदन-पत्रों  की  जांच-पड़ताल  करने  की  एक  प्रक्रिया  श्रम  और  रोजगार

 विभाग में  1966 से
 चल  रही है  ।  इस

 मामले  पर  अभी  हाल ही  में  18

 1968  को  हुए  स्थायी  श्रम  समिति  के  एक  अधिवेशन  में  चर्चा  की  गई  थी  ।  इस  चर्चा  में  जो

 विचार  व्यक्त  किए  गए  थे  उनको  सरकार  इस  विषय  पर  निराले  करते  समय  ध्यान  में  रखेगी  ।

 तब  कम्प्यूटरों  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  प्रस्तावों  की  छानबीन  की  वर्तमान  प्रक्रिया

 चालू  रहेगी  ।
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 :
 श्रम  रोजगार  और  ब  सिं  मंत्रालय

 ने  हाल  में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ

 सूचना  राज्य  केन्द्रीय  मंत्रालयों  ,  विभागों  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  एकत्रित

 है  उपलब्ध  सुचना  दी  गई  है

 रेल  मंत्रालय

 (1)  दो  अर  रेल  मार्गों  और  रेलवे  बोले  कार्यालय  में  कम्प्यूटरों  के  लगाए  जाने की  आशा

 ।  कम्पूटरों  के  लगाये  जाने  से  रेलवे  की  रोजगार  देने  को  क्षमता  पर  भविष्य  में

 कोई  विशेष  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  केवल  अनुसचवीय  कर्मचारी  बर्ग  की  कुल
 संख्या  मामूली  कटौती  की  सम्भावना  है  और  जब  यातायात  बढ़ने  लगेगा

 तब  और  कमंचारीं  की  भर्ती  काम  चलाने  और  अनुरक्षण  कार्यों  के  लिए  प्रा वद यक

 हो  जायेगी
 ।

 जीवन  बोसा  निगम

 (2)  जीवन  बीमा  निगम  ने  एक  कम्प्यूटर  1965  में  बम्बई  में  लगाया  है  ak

 एक  अन्य  कम्प्यूटर  को  कलकत्ता  में  लगाने  की  योजना  है  ।  383  स्थान  जो  फालतू

 हो  जाएगें  उनकी  तुलना  में  225  नए  पद  बनाए  जाएगें  ।  कुल  स्थानों  की  कटौती

 को  संख्या  इस  प्रकार  158  हो  जायेगी  जिन्हें  तीन  वर्षों  के  समय  में  विभाजित  किया

 जायेगा  सो  बम्बई  और  कलकत्ता  को  मिला  कर  लगभग  50  प्रतिवर्ष  होगें  ।  जोवन

 बीमा  निगम  ने  बताया  है  कि  विस्थापित  कर्मचारियों  को  बम्बई  और  कलकत्ता  में

 ही  उनके  वेतन  में  बिना  किसी  कटौती  के  ही  काम  में  लगा  लिया

 रीजन  बेक  श्राफ  इण्डिया

 (  2  )  हनीवेल  400  कम्प्युटर  प्रणाली  जो  इस  सबक  द्वारा  लगाई  जा  रही  है

 1968  तक  शुरू  हो  जाने  की  आशा  है  ।  इस  प्रणाली  को  लागू  करने  से

 जितने  लोगों  को  इस  समय  रोजगार  मिला  हुआ  है  न  ay a  उसमें  कोई  कटौती  होगी

 और  न  भविष्य  में  रोजगार  की  सम्मावना  में  वृद्धि  के  लिए  ही  कोई  बतर  बंदा

 होगा  |  इसके  विपरीत  रोजगार  के  नए  माग  खुल  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 इण्डियन  एयर  लाइन्स  कार्यो  रेयान

 (4)  इण्डियन  एयर  लाइन्स  द्वारा  उसके  मुख्यालय  नई  दिल्‍ली  में  1967  में

 आई०  बी०  एम०  1401  इलैक्ट्रानिक  कम्प्यूटर  लगाया  गया  था ।  विभिन्‍न  काय

 जो  पहलें  गणना  करने  की  परम्परागत  मशीनों  द्वारा  किये  जा  रहे थे  ।  उनको  इस

 कम्प्यूटर  द्वारा  उसमें  आवश्यक  संशोधन  करके  किये  जाने  थे  ।  इसे  चलाने  के  कुछ
 काम  1970  के  मध्य  तक  चलते  रहने  की  सम्भावना  है  ।  इण्डियन  एयर  लाइन्स

 में  कम्प्यूटर  के  प्रयोग  से  न  तो  स्थानों  में  कमी  होगी  और  न  होनी  चा  अपितु
 इससे  वे  काय  मी  किए  जा  सकेंगे  जो  अन्यथा  नहीं  किये  जा  सकते  ।'

 केबिनेट  सचिवालय (  सांख्यिकीय

 (5)  इस  विभाग  द्वारा  10  हनीवेल  400  इलेक्ट्रानिक  कम्प्यूटर  प्राप्त  किए  जा  रहे  हैं  ।

 नईं  दिल्‍ली  स्थित  इस  विभाग  के  कम्प्यूटर  केन्द्र  में  इनमें  से  दो  पहलें  हीं  लगाएं  जा

 चुके  हैं  ।
 और  तीसरा  1968  में  प्रयोग  के  लिए  तैयार  हो  जायेगा  Ae

 7  कम्प्यूटर  निम्न  लिखित  संगठनों  को  नियत  किए  गए  हैं  :-

 (1)  परिजन  बेक  आफ  बम्बई  (3)  के

 (2)  अरा  शक्ति  बम्बई  |

 (3)  प्रति  रक्षा  अनुसन्धान  तथा  बिकास
 पुना  ।
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 (4)  हिन्दुस्तान  बंगलौर  ।

 (5)  भारतीय  सॉस्पिकीय  कलकत्ता  |

 (6)  तेल  या  प्राकृतिक  गैस  देहरादून  ।

 (7)  ज्वाइन  साइफर  नई  दिल्‍ली

 भाथा  है  कि  कम्प्यूटर  अधिकांश  केन्द्रों  द्वारा  इस्तेमाल  किये  जाने  के  लिए  1968  के

 मनत  तक  तेयार  हो  जायेंगे  |  हनी  वेल  कम्पयूटरों  को  लगाने  के  काम  की  इस  प्रकार  व्यवस्था  की

 जा रही  है  कि  इनसे  बेकारी न  उत्पन्न  होने  पाए ।

 लोहा  तथा  इस्पात  विभाग

 (6)  राउरकेला  और
 दुर्गापुर

 स्थित  संयंत्रों  मेंसे  प्रत्येक  के  लिए  आई०  die,

 एम०  1401  age  के  एक  सामान्य  प्रयोजन  अ  क  सम्बन्धी  कम्प्यूटर  के
 आधार  दे  दिये  गए  हैं  ।  भिलाई  में  1967  में  और  राउरकेला  में

 1968  में  कम्प्यूटर  लगा  दिए  गए  थे  ।  दुर्गापुर  में  1965  में  कम्प्युटर

 लग  जाने  की  आदा  है  ।  निकट  भविष्य  में  विद्यमान  कम्प्यूटरों  से  काम  लेने  की

 स्थिति  में  कोई  परिवर्तन  किये  जाने  का  विचार  नहीं  है  ।

 स्वचालित  यंत्रों
 के  लगाए  जाने  का  श्रम  संघों  ने  विरोध  किया

 प्रमुख  आपत्तियां  छटनी  तथा  एक  काम  से  हटा  कर  दूसरे  काम  में  लगाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  ar

 सास  इण्डियन  कापर  कारपोरेशन  लिमिटेड

 3013  afl  योगेन्द्र  शर्मा  क्या  खान  तथा  घात  मंत्री  बताने  का  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  मेसर्स  इण्डियन  कापर  कारपोरेशन  लिमिटेड  ने  सिंघभूम  जिले  के  छवि  गांव

 में  2.25  वर्गमील  में  हुए  कल्कोपाइराइट  के  निक्षेपों  को  निकालने  के  लिए  खनन  geet  की

 मजूरी  के  लिए  आवेदन  पत्र  दिया  है

 (a)  क्या  इस  कारपोरेशन  के  पास  पहले  से  ही  26.75  at  मील  खनन

 क्या  स्वामित्व  और  मुनाफे  के  रूप  में  मैसेज  इण्डियन  कापर  कारपोरेशन  की

 are  बिहार  सरकार  की  1,24,51,784  रु०  की  रकम  बकाया है

 यदि  तो  कारपोरेशन  को  और  भूमि  का  पट्टा  देने  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 की  कया  नीति  है  कौर

 (=)  उक्त  कारपोरेशन
 से

 राज्य  सरकार  की  बक़ाया  राशि  aga  करने के  लिए

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 इस्पात  खान  तथा  धातु  मंत्रालय
 में  उप  मंत्रो  (sit  राम  :'  और

 इण्डियन  कापर  कारपोरेशन  ने  सिंहभूम  जिले  के  gta

 olde

 गांवों  के  2 2.25

 मील  क्षेत्र  पर  के  लिये  वग्गा  fr
 ब  | ह  arr > चक  न  लिए  6  1964  को
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 आवेदन  पत्र  दिया  था  ।  उनके  पास  सिंघभूम  जिले  में  26.75  वर्म  मील  ay  पर  तांबा  अयस्क

 के  लिये आगे  ही  खनन  पट्टे  हैं
 ।

 (7),  और  खनिज  समनुदान  राज्य  सरकारों  द्वारा  मंजूर  किया  जाता है

 ae  खनिजों  पर  स्वामित्व  उनके  द्वारा  खान  तथा  खनिज  और

 1957,  तथा  aaa  बनायें  गये  नियमों  की  व्यवस्था  के  अनुसार  लिया  जाता  है  ।  उसी  प्रकार

 बकाया  स्वामित्व  की  उगाही  की  कार्यवाही  भी  उसी  अधिनियम  के  अधीन  राज्य  सरकार

 द्वारा  की  जाती  है  ।

 विहार  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  इण्डियन  कापर  कारपोरेशन  ने  तांबा  अयस्क  के

 सम्बन्ध  में  27  1964  से  30  1968,  तक  अवधि  के  सभी  स्वामित्व
 देय

 दे  दिये  हैं  ।  1958, से  20  1964,  तक  की  अवधि  की  92.14  लाख

 रुपये  की  देय  राशि  अभी  झगड़े  में  है  शौर  राज्य  सरकार  ने  कारपोरेशन  से  इन  की  उगाही  के

 लिये  प्रमाण-पत्र  मामले  दायर  कर  दिये  हैं  ।

 बिजली से  चलने  वाले  हलों  कौर  मछली  पकड़ने  के  इलेक्ट्रा निक
 .

 उपकरणों  के  निर्माण  के  लिए  कारखाने

 3014.  थ्री  हेमराज  :.  कया  श्रौद्योगिक  विकास  तथा  समराथ-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  जापान  के  सहयोग  और  सहायता  से  बिजली  से  चलने  वाले  हल  ओर

 मछली
 पकड़ने  के  इलेक्ट्रानिक  उपकरण  बनाने  वाले  कारखाने  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 |

 कि
 यदि  तो  उसकी  स्थापना  सरकारी  क्षेत्र  में  की  जायेगी  अथवा

 गैर-सरकारी
 zt क्षेत्र में  ;

 (7)  यदि  उस  कारखाने  की  स्थापना  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  होगी  तो  निर्माण  करने

 वाली  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 welts  बिकास  तथा  समवाय-कार्य dat  फखरुद्दीन  act  :.  (*)  से

 जापान  के  सहयोग  से  af  चालित  हलों  का  निर्माण  करने  के  लिए  अब

 क्षेत्र में  निम्नलिखित  योजनाओं  के  लिए  सहमति  दी  गई  है  :-

 न  भारतीय  कम्पनी  का  नाम
 .

 निर्माण  किये  जाने  वाले  शाक्ति

 चालित  हल  का  ताम

 भ०
 ata  ए  जिन्स  प्रा

 हैदराबाद  ।
 अपितु

 म०
 वी०  एस०  eto  मोटेल

 बंगलौर

 में ०:  जे०  Fo  काटन  स्पिनिंग

 tug  वीविंग  लि  कानपुर  |
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 4.  Fo  एफ०  ड  ि  ह  प्रा०

 fFo,  कलकत्ता  |

 मछली  पकड़ने  के  लिए  इलेक्ट्रानिक  उपकरण  हेतु  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  एक  मेसर्स

 ब्रिटिश  फिजिकल  लेबोरेटरीज  को  एक  यंत्र  बनाने  के  लिए  जिसका  नाम  जापानी  नमूने  के

 आधार  पर  ‘faa  फाइनल  अनुमति  दे  दी  गई  है  |

 Rural  Industrialisation

 3015.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development
 and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  itis  a  fact  that  in  the  field  of  industrialisation  during  the  last  twen-

 ty  years,  the  rural  areas  were  neglected  while  encouragement  was  given  to  the  urban
 areas:  and

 (b)  whether  Government  propose  to  include  schemes  in  regard  to  rural  industriali-
 sation  in  the  Fourth  Five  Year  Plan  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhrudin  Ali

 Ahmed)  :  (a)  and  (0)  No,  Sir.  A  number  of  village  and  small  industries  including

 Khadi,  seri-culture  and  coir  and  to  an  appreciable  extent,  the  handloom,  powerlooms
 and  handisraft  industries  which  are  located  mostly  inrural  areas,  have  been  covered  in

 the  national  scheme  of  planning  and  development  since  the  beginning  of  the  First  Plan

 period.  While  it  is  true  thata  number  of  the  modern  small  scale  industries  have  been

 set  up  in  or  around  the  cities  and  larger  towns,  several  measures  have  been  taken  in  the

 past  years  to  encourage  their  development  in  suitable  rural  areas  also.  Development  of

 industries  in  the  rura]  areas  is  considered  to  be  of  crucial  importance  in  the  context  of
 the  formulation  of  the  Fourth  Plan.  Amongst  the  other  schemes  and  programmes  for

 industrialising  rural  areas  is  the  Rural  Industries  Projects  programme  which  has  been

 initiated  during  the  Third  Plan  period  in  49  selected  areas.  The  future  expansion  of  the
 programme  is  under  the  consideration  of  the  Government.

 Collieries

 3016.  Shri  Nathu  Ram  Abirwar:  Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals  be

 pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  collieries  in  the  country  which  have  not  been  nationalised  as  yet;

 (b)  the  names  of  private  Companies  running  these  collieries  ;  and

 (c)  when  the.e  collieries  are  likely  to  be  nationalised  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel,  Mines  and  Metals  (Shri  Ram  Sewak):

 (a),  (b)  &  (८)  private  sector  colliery  has  been  181107811560 ,  In  the  context  of  the

 growing  needs  of  industrialisation  and  the  economic  regeneration  of  the  country  and
 the  immense  administrative  problems  involved  in  taking  over  the  coal  mines  many  of

 which  are  small,  scattered  and  nearing  exhaustion  and  with  the  country’s  resources
 Il:mited  as  they  are,  nationalisaticn  is  not  being  considered  at  present.

 केरल  इत्मेनाइट  के  निक्षेप

 3018.  श्री  वासुदेवन  नायर  कपा  इस्पात ग  है  |  त  खान  तथा  घात  मंत्री  थ  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 SERGE

 क्या  सरकार ने  केरल  के  तटवर्ती  जिलों  में  इल्मे नाइट  के  भारी  निक्षेपों  को

 निकालने  के  लिये  किसी  कम्पनी  को  आशय-पत्र  जारी  किया  है

 यदि  तो  यह  आदयय-पत्र  किस  कम्पनी  के  लिये  जारी  किया  गया  है  ;

 क्या  उसने  कोई  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  किया  है  और  यदि  तो  किससे  ;  और

 (=)  इस  पर  कुल  कितनी  पु  जी  लगने  का  अनुमान  है  और  इसके  परिणामस्वरूप

 कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिल  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  aaa  मन्त्री  फखरुद्दीन  चली  :

 11.0

 qq  बिलासपुर  पेपर  एण्ड  स्टालोन  मिल्स  कम्पनी  कलकत्ता

 नहीं

 इस  पर  कुल  45  करोड़  रुपये  लगने  की  सम्भावना  है  और  इसके  परिणामस्वरूप

 विवाद  निम्नलिखित  रोजगार  उपलब्ध  होगा  |

 प्रबन्धक  TT  20

 2  निरीक्षक  वर्ग  90

 3  बलके  वर्ग  100

 4  afar  वर्ग  1090

 न्य  aq  40

 कुल  जोड़  1250

 तुमकुर  जिले  में  नये  उद्योग

 3019.  शी  क०  लक प्पा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तुमकुर  जिले  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  में  बढ़  रही  बेरोजगारी  की  स्थिति  में  सुधार

 करने  के  लिये  सरकार  को  तुमकुर  की  जनता  तथा  उनके  प्रतिनिघि  से  वहां  पर  नयें  उद्योग

 स्थापित  करने  के  लिये  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  की  रूपरेखा  क्या

 है  ;
 मौर

 यदि  तो  सरकार  का  यह  काय  कब  तक  पुरा  करने  का  विचार  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्रो  फखरुद्दीन  चली  ध्रुव  से

 :  सरकार  को
 मंसूर

 राज्य  के  तुमकुर  जिले  के  लोगों  की  ओर  से  कोई  भी  अभ्यावेदन

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  किन्तु  मंसुर  सरकार  ने  बंगलौर  स्थित  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान  से  कहा  है  कि

 वह  तुमकुर  जिले  में  उपलब्ध  साधनों  औद्योगिक  कार्यों  में  प्रयोग  करने  के  विश्लेषण  की
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 हष्ट  से  सर्वेक्षण  बिमान  स्थिति  तथा  भावी  सभ्भाव्यताओं  का  अध्ययन  भर

 विद्यमान  उद्योगों  के  विस्तार  की  सीमा  तथा  नए  उद्योगों  की  स्थापना  पता  लघु

 उद्योग  सेवा  संस्थान  की  रिपोर्ट  में  नए-नए  उद्योगों  जैसे  आहार  मिश्रित  gata  इमली

 के  बीज  से  मांडी  तेयार  रागी  पानी  बुझा  केलिद्यिम  बुश

 रेडियो  के  पुर्जे  रबड़  की  गम्  निरोधक  वस्तुए  तथा  फाउन्टेन  पेन  बनाने  आदि

 को  स्थापना  के  लिये  सुभाव  दिए  हैं  ।  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट  का  अध्ययन

 गौर  उपलब्ध  स्थानीय  साधनों  से  औद्योगिक  विकास  के  लिए  कार्यवाही  करनी  राज्य  सरकार  के

 अधिकार  क्षेत्र  में  भाया  है  ।

 महाराष्ट्र  में  सोने  जैसे  पीले  पत्थरों  का  पाया  जाना

 3020.  श्री  सोनावने :  क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  नता सन्  ने  की  कृपा

 करेंगे

 कया  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  राज्य  में  नागपुर  जिले  में  भीवापुर  गांव  में

 1967  में  सोने  जसे  पीले  पत्थर  पाये  गये  थे

 यदि  at,  तो  क्या  राज्य  सरकार  द्वारा  वे  पत्थर  रासायनिक  विश्लेषण  के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  को  भेजे  गये  और

 यदि  तो  उसका  कया  निष्कर्ष  निकला
 ?

 खान  तथा  घात  मंत्रालय  में  उपमंत्री  राम  कौर

 हाल  ही  में  पहली  बार  उमरेठ  तहसील  में  सोने  के  निक्षेपों  के  मिलने  के  सम्बन्ध  में  समाचार

 पत्रों  में  खबरे  छपी  जिन  में  प्रति  टन  aaa  में  10  से  15  ग्राम  सोना  है  ।  भारतीय

 भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संख्या  ने  पहले  1956-57  में  और  फिर  1961-62  में  प्रारम्भिक  सर्वक्षण

 किये  और  यह  पाया  कि  जोड़  सोना  किसी  आधिक  महत्व  का  न  था  सिवाय  इसके  कि  बरसात

 के पदचात  कुछ  लोगों  द्वारा  हाथों  से  धोक र  प्राप्त  किया  जा  सके  ।  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण

 संस्था  को  महाराष्ट्र  सरकार  से  रसायनिक  विश्लेषण  के  लिये  एक  नमूना  18  1968

 को  प्राप्त  हुआ  था  ।  नमूने  का  अधो-मात्रात्मक  वर्णक्रम  लेखा

 विधि  द्वारा  विश्लेषण  किया  गया  और  यह  पाया  गया  कि  इसमें  0'002  प्रतिशत  था  ।

 पारादीप  क्षत्र  में  उद्योग

 3021.  श्री  चिन्तामणि  पारिणग्रही  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है
 कि  पारादीप  क्षेत्र  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  उड़ीसा  सरकार

 ने  कुछ  गेर-सरकारी  उद्योगपतियों  के  आवेदनपत्रों  की  सिफारिश  की  हैं  ;

 यदि  तो  उन  उद्योगपतियों  के  क्या  नाम  हैं

 इन  आवेदनपत्रों  की  सिफारिश  कब  तथा  किसके  द्वारा  की  गई  है  ;  और
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 i a

 (a)  उड़ीसा में  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिये  राज्य  सरकार  द्वारा  और  किन  आवेदन

 oq झ  ोगों की की  स्थापना  के  आवेदकों  के  क्या  नाम हैं  ? पत्रों  की  सिफारिश  की  गई  है  तथा

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली  अहमद

 att

 1968  (1  जनवरी  से  31  जुलाई  में  उड़ीसा  में  नए  औद्योगिक

 उपक्रम  स्थापित  करने  के  7  आवेदनों  में  से  अब  तक  केवल  3  आवेदनों  के  बारे  में  राज्य

 सरकार  की  सिफारिशें  प्राप्त-हुई  हैं  जिनमें  से  एक  एक  पारादीप  क्षेत्र  में  स्थापित  किये  जाने  के

 बारे  में  है  ।  आवेदनों  का  ब्यौरा  उन  पर  निर्णय  किये  जाने  से  पूर्व  प्रकट  नहीं  किया

 जाता  है  ।

 सरकारी  क्षत्र  के  इस्पात  कारखानों  को  हानि  या  लाम

 3022.  थो  प्र०  न०  सोलंकी  क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 सरकारी  क्षेत्र
 के  इस्पात  कारखानों  को  कुल  कितनी  हानि  या  लाभ  हुमा  ।

 क्या  इस  समय  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  संकटग्रस्त  इस्पात  कारखाना  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 खान  तथा  घात-मन्त्रालय  में  उप-मंत्रो  राम  हिन्दुस्तान  स्टील

 लिमिटेड  के  अधीन  भिलाई  और  दुर्गापुर  इस्पात  कारखानों  को  वह  1966-67  तक

 कुछ  मिलाकर  706
 '
 मिलियन  रुपये  का  घाटा  अभी  तक  वर्ष  1967-68  का  हिसाब

 किताब  का  कम्पनी  के  निदेशक  बोर्ड  ने  अनुमोदन  नहीं  किया  है  ।

 और  कुचक्र  समय  से  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  में  अच्छी  तरह  काम  नहीं  चल

 रहा
 है  और  पाण्डे  समिति  के  प्रतिवेदन  में  कई  त्रुटियों  का  वन  किया  गया  जिनमें

 रखाव  और  श्रमिक  भाडे  भी  शामिल  हैं  ।  इस  प्रतिवेदन  की  प्रतिलिपि  10  aster  1968  को

 सभा-पटल  पर  रखी  गई  थी  ।

 लाइसेंसों  का  जारो  करना

 3025.  श्री  वे०  कू ०  दास  चौधरी  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री

 30  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  स०  91  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  fH;

 कया  विभिन्न  कम्पनियों  को  जारी  किये  गये  भिन्न  भिन्न  लाइसेंसों  सम्बन्धी  जानकारी

 इस  बीच  एकत्र  कर  ली  गई  है

 यद  हु  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ?

 548



 लिखित  उत्तर 6  1968

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  acl  :  a

 यह  जानकारी  बहुत  से  सूत्रों  से  एकदम  करने  की  आवश्यकता  अतः  अभी  तक  इस  बारे

 में  सम्पुणां  जानकारी  प्राप्त  करना  सम्भव  नहीं  हो  सका  है  |

 मध्य  रेलवे  में  इटारसी  स्टेशन  पर  an  चलने  वालों  के  लिये  पुल

 3026  st  नामुराद  श्रहिरिवार  :  क्या  रेलवे  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  रेलवे  के  इटारसी  स्टेशन  पर  बाहर  से  आने  वाले  बाहर  को  जाने  वाले  तथा

 स्थानीय  यातायात  में  वृद्धि  के  कारण  क्या  पैदल  चलने  वालों  के  लिये  वर्तमान  पुल  अभ्यर्थी  है  ;

 क्या  ag  सच  है  कि  इस  पुल  पर  भीड़  के  कारण  इटारसी  में  रेलवे  डाक  सेवा  वालों

 की  हाल  में  हड़ताल  हुई  थी  ;

 क्या  रेलवे  डाक  सेवा  के  कमंचारियों  ने  थैलों  के  लाने  ले  जाने  के  लिये  अलग  रस्ते

 के  उपलब्ध  करने  की  मांग  की  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  go  इटारसी  स्टेशन  के  वर्तमान  ऊपरी  पैदल  पुल  की

 चौड़ाई  8  फुट है  और  इसे  चौड़ा  करने  की  जरूरत है

 जी  नहीं  ।

 जी  हा ं।

 ऊपरी  पैदल  पुल  1,2  8,000  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  8  फुट से  बढ़ा  कर  16

 फुट  तक  चौड़ा  करने  का  प्रस्ताव  बशर्तें  रेल  उपयोगकर्त्ता  सुविधा  समिति  इस  प्रस्ताव  का

 अनुमोदन  करे  और  इसके  लिए  धन  उपलब्ध  हो  ।  भोपाल  वाले  सिरे  पर  पागलों  और  डाक  के

 थैलों  की  ट्रालियों  के  आने-जाने  के  लिए  एक  पक्के  रास्ते  व्यवस्था  करने  के  प्रस्ताव  की  भी

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 माल  डिब्बों  को  कमी

 3027  sit  aqua  अहिरवार  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 माल  डिब्बों  के  निर्यात  के  कया  कारण  हैं  जब  कि  देश  में  उनकी  कमी  और

 यदि  माल  डिब्बों  की  कमी  नही ंहै  तो  व्यापार  सम्बन्धी  इन् डेट ों  के  महीनों  तक

 पूरा  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  और  बन्द  डिब्बों  में  भेजे  जाने  सामान  खुले  माल  डिब्बों

 में  क्यों  भेजा  जाता है  ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  मु०  :  और  देश  में  कुल  मिलाकर  माल  डिब्बों

 की  कमी  नहीं  है  और  इसलिए  माल  डिब्बों  का  निर्यात  ठीक  ही  फिर  भी  मांग  «र

 संचलन  के  स्वरूप  में  अप्रत्याशित  उतार-चढ़ाव  के  कारण  देश  में  माल-डिब्बों  के  वितर  में

 थोड़ी-थोड़ी  अवधि  के  लिए
 x प्
 लि

 त्रीय  असंतुलन  आ  जिसकी  वजह  से  समय  समय  पर
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 व्यापारियों  की  मांग  को  पूरा  करने  में  देर  हो  जाती  है  ।  देर  कुछ  ser  कारणों  से  भी  होती  हैं

 aa  श्रमिक  नागरिक  यानान्तरण  स्थलों  पर  मजदूरों  की

 माल  लादने  और  उतारने  के  स्थानों  पर  माल  डिब्बों  का  रुका  तूफान  और  अन्य

 देवी  प्रकोप  जिनकी  वजह  से  चल-स्टाक  निष्क्रिय  हो  जाता  और  माल  डिब्बों  के  लदान  के

 फेरे  बढ़  जाते हैं  ।  रेल  परिचालन  में  जब  कभी  इस  तरह  की  अव्यवस्था  tar  हो  जाती  तो  जब

 तक  स्थिति  सामान्य  नहीं  हो  तब  तक  आमतौर  पर  बंद  माल  डिब्बों  में  भेजे  जाने  वाले

 माल  को  कुछ  हद  तक  खुले  माल  डिब्बों  में  भेजना  आवश्यक  हो  जाता  है  ।

 ढके  हुए  बेगनों  का  निर्माता

 3028  eft  arg  राम  भ्रह्िरिवार  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  खाद्यान्न  को  लाने  ले  जाने  के  लिये  विशेष  प्रकार  के  ढके

 हुए  माल  feed  बनाने  का  जैसे  कि  कोयला  लाने  ले  जाने  के  लिये  बनाये  गये

 क्या  खाद्यान्नों  को  श्रेणी  से  हटा  कर  या  श्रेणी  में  रखने  का  है

 क्योंकि  यह  राष्ट्र  के  जीवन  के  लिये  आवश्यक  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  मु०  अनाज  आम  माल  डिब्बों में  ढोये  जाते हैं  ।

 इसब्ैकाम  के  लिए  खास  किस्म  के  माल  डिब्बों  की  जरूरत  नहीं  पड़ती  ।

 और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  अनाज  के  संचलन  के  लिए  नबी
 श्र  णी

 की  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  जो  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  के  बाद  जाती  है  ।  राज्य

 सरकारों  द्वारा  प्रायोजित  अनाज  के  संचलन  के  लिए  शसी  शरणी  की  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 व्यापारियों  द्वारा  भेजे  जाने  वाले  गेहूं  और  चावल  को  श्रेणी  की  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 केवल  मोटे  अनाज  जैसे  चना  आदि  के  लिए  श्रेणी  की  प्राथमिकता  दी

 जाती  है  लेकिन  इसमें  भी  रेलों  ने  इस  प्रकार  के  संचलन  के  लिए  विशिष्ट  कोटा  निर्धारित  कर

 रखे  व्यापारियों  के  मोटे  अनाज  की  शीघ्र  निकासी  के  लिए  भी  रेलों  को  स्थायी  अनुदेश  दिये

 गये  हैं  ।

 नई  दिल्‍ली  में  उत्तर  रेलवे  के  लेखा  मुख्यालय  के  लेखयालो  का  रेलवे  ats  में  सकता

 निरीक्षकों  के  रूप  में  लिया  जाना

 3029  श्री  वेणी  देखकर  शर्मा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  हैं  कि  वर्ष  1966  वर्ष
 में

 जनता  की  कुछ  शिकायतों  के आधार  पर  नई दिल्‍ली

 में  उत्तर  रेलवे  के  मुख्यालय  में  लेखा-कार्यालय  के  कुछ  ॒  वरिष्ठ  लेखपालों  का  लखनऊ  डिवीजन

 में  तबादला  कर  दिया  गया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  वरिष्ठ  लेखपालों  को  रेलवे  बोड़  में  सतर्कता

 निरीक्षकों  के  रूप  में  लिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 आ  न

 रेलवे  मंत्री  चे०  भ०  ;  1966  में
 जनता

 की  शिकायतों  के  आधार

 पर  किसी  को  उत्तर  रेलवे  नयी  दिल्‍ली  के  लेखा  कार्यालय  से  लखनऊ  मण्डल  में

 स्थानान्तरित  नहीं  किया  गया  |

 1967  में  तीन  वरिष्ठ  लेखपालों  की  सामान्य  क्रम  में  लखनऊ  में  aaa  किया

 गया  |  इनमें  से  वरिष्ठ  लेखपाल  को  उत्तर  रेलवे  मुख्यालय  में  फिर  तैनात  किया  गया  ।  उसके

 बाद  1968  में  उसे  रेलवे  बोर्ड  में  जांच  निरीक्षक  के  पद  पर  तैनात  किया  गया  |

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 रेलवे  में  सकता  fates

 3030  श्री  बेशी  शंकर  शर्मा  :  कया  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  में  सतकंता  निरीक्षकों  के  पद  तीन  वर्ष  की  कालावधि

 के  पद

 यदि  at,  तो  ऐसे  कितने  सतकंता  निरीक्षक  हैं  जिन्होंने  क्षेत्रीय  रेलवे  तथा  रेलवे

 बोर्डे में  3  वर्ष  पूरे  कर  लिये  हैं  और  उन्हें  अब  तक  पदों पर  वापस  नहीं  भेजा  गया

 कौर

 प्रत्येक  मामले  में  ऐसा  न  करने  के  कया  कारण  हैं  ?

 tat  मंत्री  चू०  मु०  :  चौकसी  निरीक्षकों  का  कार्यकाल  तीन  वर्ष

 का  हैं  जिसे  विशेष  गुण  के  अनार  पर  कुछ  मामलों  में  पांच  ag  तक  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।

 और  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पर  रख  दी  जायेगी  ॥

 ट्  कटर  बनाने  का  कारखाना

 3031.  शी  महन्त  दिग्विजय  नाथ

 श्री  यज्ञदत्त  शर्मा  :

 व्या  श्रौद्यगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  भारत  में  ट्रक्टर  बनाने  के  एक  कारखाने  को  स्थापित  करने

 के  बारे  में  भारत  और  बलगारिया  के  बीच  एक  करार  हुआ

 यदि  तो  यह  कारखाना  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया

 यह  किस  हद  तक  देश  की  मांग  को  पुरा  कर  सकेगा  और  इसमें  कबਂ  तक

 उत्पादन  आरम्भ  होने  की  आशा

 प्रस्तावित  ट्रैक्टरों  की  क्षमता  कितने  हार्स  पावर

 क्या  ऐसा  करार  विदेशों  के  साथ  मी  किया  गया  और

 यदि  एप  sum  ef  रा  क्या
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 औद्योगिक  विकास  तथा  सिवाच-कार्य  मंत्री  फखवरुद्दोन  wat  :  से

 :  पंजाब  राज्य  औद्योगिक  घटिका  निगम  ने  13  अश्व  झाडती  के  1,2000  ट्रेक्टर  प्रति

 वर्ष  की  क्षमता  का  बलगेरिया  के  मैसेज  एग्रोमपशीत  एण्ड  टेकनोकस्पोर्ट  के  सहयोग  से  लुधियाना

 में  एक  संयंत्र  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  प्रस्ताव  अभी  प्रारम्भिक  अवस्था  में  है  और

 अभी  यह  कह  सकना  सम्भव  नहीं  है  कि  इस  संयंत्र  में  कब  से  उत्पादन  प्रारम्भ  हो  सकेगा  |

 1965  में  के  aaa तथा  :  भारत  सरकार  ने

 मोटोकोव  से  20  अयव  शक्ति  के  12,000  ट्रक्टर  प्रति  ay  की  क्षमता  की  एक  परियोजना  की

 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  करार  किया  है  ।  आधिक  संम्माव्यता  अध्ययन  से

 सम्बन्धित  विस्तृत  परियोजना
 रिपोर्ट

 का  प्रथम  भाग  प्राप्त  हो  चुका  है  और  उसकी  जांच  की

 रही  है  ।

 भिवानी  तथा  बीकानेर  को  मिलाने  वाली  मीटर  गेज  लाइन

 3032.  sit  महन्त  दिग्विजय  नाथ  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  रेलवे  में  भिवानी  तथा  बीकानेर  को  मिलाने  वाली  एक

 मटर  गेज  लाइन  बिछाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उसका
 ब्यौरा

 कया

 यदि  तौ  क्या  विद्यमान  दिल्‍ली-फरुखतनग र  लाइन  को  भिवानी

 तथा  बीकानेर  तक  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  यह  योजना  कब  am  क्रियान्वित  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  स०  :  जी  नहीं  ।

 (q)  सवाल  नहीं  उठता  |

 जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 Survey  of  Diva  Dahanu  and  Tarapore  railway  line

 -3033.  Shri  Baswant  :  Will  the  Ministcr  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  survey  of  a  new  Railway  line  between  Diva,  Dahanu  and  Tarapore
 has  been  completed;

 (b)  when  the  survey  work  was  started;  and

 (c)  the  details  in  regard  to  the  survey  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  M.  Poonacha)  :  (a)  The  Survey  proposed  is  from
 Diva  to  Vangaon,  It  is  not  cempleted  yet

 (0)  The  survey  was  sanctioned  on  6-7-1968.

 (Cc)  Reconnaissance  Engineer-ng  and  Traffic  Survey  for  the  Vangaon  to  Dive  route
 has  been  sanctioned.  This  is  to  find  out  the  economics  of  this  route  vis-a-vis  Mira  Road-
 Diva  and  Virar-Diva  route:
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 Soft  Coke

 3034.  Shri  Sen:  Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metalsi  be  pleased  to
 state  1

 (a)  whether  Government  have  prepared  any  scheme  to  make  available  soft  coke  to

 rural  population  of  Madhya  Pradesh,  Uttar  Pradesh  and  Bihar  inorder  to  conserve
 firewood  and  dung;

 (b)  if  so,  when  the  scheme  is  likely  to  be  implemented;  and

 (c)  how'far ‘it  would  be  pdssible to  give  concession  in‘the  prite  of  coke  ?

 The  Deputy  Ministerin  the  Ministry  of  Steel,  Mines:-and  Metals  (Shri  Ram  Sewak):  (a),

 (by  (c):  A  scheme  has  been  prepared  by  Central  Fuel  Research  Institute  for  conducting

 experiments  in  selected  villages  in  each  of  the  States  of  Madhya  Pradesh,  Uttar  Pradesh
 aod  Bihar,  for  pepularising  the  use  of  soft  coke  as  domestic  fuelin  replacement  of  cow-

 dung  and  firewood.  The  State  Governments  concerned  have  been  advised  to  examine  the

 possibility  of  implementing  the
 scheme.

 fart  fart  प्रकार  के  ट्रैक्टरों  को  कीमतें

 $035  वीरभद्र  सिह  क्या  भौगोलिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  प्रफुल्ल  आयोग  द्वारा  भिन्न-भीन्न  प्रकार  के
 ट्र  करों

 के  लिये  सिफारिश  की  गयी  कीमतें  स्वीकार  नहीं  की

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  ट्रक्टर  निर्माताझ्लों  को  उनके  द्वारा  लगाई  बई

 पूजी  पर  15  प्रतिशत  लाभ  की  अनुमति  देने  सम्बन्धी  आयोग  की  सिफारिश  को  समी  नहीं

 स्वीकार  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  ने  उक्त  भाग  और

 नय रे में में  कय  frag  किये  हैं  ?

 धो दो शिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मंत्रो  फजरुद्दीन  adt  से

 :  भारत  के  असाधारण  राजपत्र  दिनांक  3  1968  में  प्रकाशित  दस  मंत्रालय  के

 do  §4/4/67 द्०  ०  आई०  2  के  पैराग्राफ  3  की  ओर  ध्यान  आकृष्ट  किया  जाता
 श

 है  ।  संकल्प  की  प्रतिलिपि  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।

 Stoppage  of  Trains  at  Datia  Station

 36%.  Bhri  Yastiwant  Singh  ‘Kushwah  :  Wii!  ‘the  Minister  of  Railways  be  ‘pleased  to

 the  details  of  trains  coming  from  Delhi  and  Bhopal  which  halt  at  Datia  station
 on  Gwalior-Bhopal  line  in  Madhya  Pradesh  during  day-time  and  night-time,  respectively;

 afd

 (b)  whether  at  least  one  fast  passenger  train  from  either  side  is  proposed to  be
 balted  at  Datia  during  day-time in  view  of  its  being  capital  of  a  former  State,  present
 Headquarters  of  a  District,  a  famous  city,  and  a  major  market  and  the  need  of  the  people
 therefor  ?
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 The  Minister  of  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha)  (a)and(b):  At  present,  5810  Amritsar-

 Bombay  Express,  360Up  Delhi-Jhansi  Passenger,  347  Dn.  Jhansi-Agra  Passenger  and
 17Dn.  Madras-Delhi  Janata  Express  stop  at  Datia  station  during  day-time  while  18  Up

 Janata  Express,  348Up  Agra-Jhansi  Passenger,  35+Dn.  dhansi-Delhi

 Passenger  and  57Dn.  Bombay-Amritsar  Passenger  stop  there  at  night.

 Thus,  one  Passenger  and  one  Fast  Express  train  each  way  already  stop  at  Datia
 station  during  day-time.

 Electrification  of  Railway  Stations  on  Gwalior  Sheopur-  Kalan  Section

 3037.  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  ;  Will  the  Min  ster  of  Railways  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  Railway  stations  of  Ghosipura  Jn.  and  Sabalgarh  on  Gwalior-
 Sheopur-Kalan  Sections  of  Narrow  gauge  Railway  in  Madbya  Pradesh  as  also  the

 ‘quarters  of  Station  Masters  and  other  staff  of  these  stations  have  been  electrified;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  especiaily  where  the  electric  lines  are  quite  close  to

 these  places.

 The  Minister  of  Railways  (Sbri  M.  Poonacha)  :  (a)  Ghosipura  Junction  station  has

 not  been  electrified  so  far  but  Sabalgarb  station  has  been  electrified  on  5-12-1967.  The

 quarters  of  station  masters  and  other  staff  bave  not  been  electrified  upto  now.

 (b)  Ghosipura  station  bas  not  been  electrified  as  no  trains  stop  at  this  station

 during  night  time.

 The  quarters  of  station  masters  as  wellas  other  staff  at  Sabal  garh  have  001

 been  electrified  upto  now  due  to  paucity  of  funds,

 Supply  of  Electricity  to  Bhilai  Steel  Plant

 3038.  Sbri  Yashwant  Singh  Kusbwah  :  Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals

 be  pleased  to  state:

 (a)  the  quantum  of  electric  power  being  supplied  at  present  to  the  Bhilai  Steel

 Plant  in  Madhya  Pradesh;

 (b)  whether  it  is  sufficient  and,  if  not  the  steps  taken  to  meet  the  increased  टि  uire-
 ments  of  the  Plant;

 (c)  since  when  more  power  was  required  and  the  reasons  for  not  making  it  available
 to  the  Plant  so  far  according  to  its  requirement;  and

 (0)  by  what  time  this  requirement  will  be  fulfilled  so  as  not  to  interrupt  the

 production  of  the  Steel  Plant  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministy  of  Steel  Mines  and  Metals  (Shri  Rem  Sewak)
 (a)  At  present,  the  Bhilai  Stee]  Plant  is  receiving  electric  power  from  the  Madhya  Pradesh

 Electricity  Board  to  the  extent  of  60  MW.  10  addition,  Bhilai  Steel  Plant  has  its  own

 generating  unit  witha  capacity  of  24MW.

 (b)  The  electric  power  received  is  sufficient  to  meet  the  Plant’s  present
 requirements.

 (c)  and  (d)  :  Additional  power  requirements  of  the  Plant  for  expansion  as  from  1966
 onwards.  were  communicated  to  the  Madhya  Pradesh  Electricity  Board  in  early  1962,  and
 the  Plant’s  requirements  have  been  fully  met  sisce  Januar  1968

 हि  र  ऋ  चनक
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 Collieries  at  Korba  and  Patharkheda  in  Madhya  Pradesh

 3039.  Shri  Yashwant  Siogh  Kushwah  ;  Wil]  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals
 be  pleased  tu  state  :

 (a)  whether  the  question  of  handing  over  (Captive)  Collieries  of  Korba  and  Pathar-
 kheda  areas  in  Madhya  Pradesh  to  the  State  Government  is  under  iconsideration  of

 Government;

 (0)  when  this  request  was.received  from  the  State  Government  and  the  reasons  for
 not  accepting:  it  so  far;  and

 (c)  whether  the  request  is  likely  to  be  acceded  to  shortly  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel,  Mines  &  Metals  (Shri  Ram  Sewak)  :  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  The  request  of  the  State  Government  was  received  about  4years  ago  :  all  the

 implications  of  the  transfer  have  been  correspondence.  Recently  the  matter  was
 discussed  with  the  Ministers  of  M.  P.  Government.

 (c)  The  proposal  is  still  under
 consideration.

 Price  of  Coal

 3040.  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah:  Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals
 be  pleased  to  state;

 (a)  whether  it  isa  fact  that  the  Madhya  Pradesh  Government  have  ‘requested
 the  Central  Government  to  refix  the  coal  prices  by  reducing  the  enhanced  price  in  respect
 of  coal  being  supplied  to  the  M.  P.  Electricity  Board;

 (0)  if  so,  whether  the  State  Government  have  mentioned  any  propriety  therefor;
 d

 the  action  being  taken
 by

 Government  in  the  matter  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministy  of  Steel,  Mines  and  Metals  (Shri  Ram  Sewak)  (a)
 Sir.

 No,  (b)  and  (c)  :  Do  not  arise.

 मध्य  रेलवे  की  यातायात  लेखा  शाखा  के  दूसरी  cat  के  लिपिकों  को  पदोन्नत

 3041  शौ  सुरज  मान  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  6  1966  के  पत्र  संख्या  62/  जी०  एस०  जी०  (०

 तथा  4  1968 के  पत्र  संख्या  go  (Gato  66  आकर  भार०  आई  /12/

 इका  नमी/ई०/  (sito)  [tte  do  द्वारा  संशोधित  रूप  में  के  अनुसार  रेलवे  बों  द्वारा  दिये  गये

 आदेशों  के  बावजूद  मध्य  रेलवे  के  भूतपूर्व  यातायात  लेखा  जिसका  मुख्य  कार्यालय

 सिकन्दरा बाद  में  के  दूसरी  sas  लिपिकों  जिन्हें  अब  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के

 वित्तीय  सलाहकार  और  मुख्य  लेखाधिकारी  के  कार्यालय  में  शामिल  कर  लिया  गया  अब

 तक  पदोन्नत  नहीं  किया  गया

 क्या  यह  मी  संच  है  कि  ऐसे  कमंचारियों  जिन्होंने  सभी  प्रकार  से  अभ्यावेदन

 कर  fata,  सिकंदराबाद  स्थित  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  मुख्य  खेलने  के  मुख्य  प्रबन्धक  के

 कार्यालय  के  सामने  19  1968  को  एक  दिन  की  सांकेतिक  भूख  हड़ताल  की  ate
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 यदि  तो  सन्तप्त  कर्मचारियों  के  साथ  किये  गये  श्रीयाल  को  दूर  करने  के  लिये

 लडकर  का  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 रेले  मंत्री  चे०  स०  को  पदोन्नति  से  नहीं  किया

 गया  लेकिन  दक्षिण  और  दक्षिण-मध्य  रेलों  के  पदोंਂ  के  सम्बन्ध  में  रेलों  ate

 के  frag  पर  अमल  करने  में  कुछ  कठिनाइयां  उठ  खड़ी  हुई  क्योंकि  1.10.62  को  दक्षिणा

 मध्य  रेलवे  नहीं  बनी  थी  ।

 19-1-1968  को  एक  प्रदर्शन  हुआ  था  ।

 (7)
 12-8-1968  को  तीनों  रेलों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  भर  रेले  बो  के

 अधिकारियों
 की  एक  बैठक  नियत  की  गयी  है  ताकि  इस  प्रदान  पर  विचार-विमाता  करके  इन  तीनों  मं

 पद-योजनाਂ
 पर  अमल  करने  के  लिए  कोई  सूत्र  निकाला जा  सके  ।  उसके

 आवश्यक

 area  जारी  किये  जायेंगे  |

 Mineral  Wealth  of  U.  P

 3042.  Shri  Jageshwar  Yadav  Will  the  Minister  of  Steel  Mines  a  Metals  be

 pleased  to  state

 (a)  wether  any  survey  was  ever  conducted  to  prospect  cementestons.and  ether
 minerals  in  district  Banda  (  U.  P.  )3

 (b)  ifso,  the  number  of  times.  such  surveys.  were  conducted.and.the  reaylts
 thereof;

 (c)  whether.a  factory  is  proposed  to  be  set  up.  there.if  any  mineral  has  been
 found

 worthy  of  exploitation  as  a  result  of  these  surveys;  and

 (d)  whether  sand  used  in  making  glass  18  also  found  in  this  district  and  if  30,
 whether  a  glass-factory  can  be  set  up  there  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministery  of  Steel,  Mines  and  Metals  (  Shri  Ram  Sewak  )
 (a)  and  (0)  Yes,  Sir.  The  Geological  Survey  of  India  have  conducted  surveys  at  different

 periods.  As  a  result  of  surveys  carried  out,  workable  deposits  of  dolomite  and  glass  sands
 have  been  located

 (c)  Government  of  India  have  no  such  proposal

 (d)  Yes,  Sir.  Glass  sand  has  been  found  in  Banda  district.  which  can  be  used  in  a

 glass  factory

 Railway  line  Connecting  Lalitpur  station  with  Khajuraho,
 jaygarh,  Naraini  and  Atara

 3043.  Shri  Jageshwar  Yadav  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 whether  Government  propose  to  construct  a  new  Railway  line  connecting
 Lalitpur  Station  with  Khajuraho,  Ajaygarh,  Naraini,  Atara,  Baweru,  Rajapur.  and
 Bargarh

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  survey  in  regard  to  the  construction  of  this  line
 was  made  long  back  and  at  a  time  when  people  did  not  ३६ . 16६15. 01  transpert  much  and
 that  now  the  number  of  passengers  and  road  transport  have  increased  tremendously  the-
 reby  necessitating  the  construction  of  this  new  Railway  line;  and

 (c)  when  Government  propose  to  start  construction  of  the  said  line
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 The  Mivister. of  Raibrays  (Shri  M;  Poonacha)§:  (a)  No,

 (b)  and  (c)  The  previous  survey  revealed  that  this  line  will  not  be
 Since  the  last  surve  y  was  carried  out,  there  appears  to.have  been-no-major.deyelopment
 in  the  area,  offering  a  large  volume  of  traffic.  During  the  present  financial  stringency  it
 is  Not  possible  to  consider  the  construction  of  this  line

 केरल  से  निशांत

 3044,  at.  संबलाधुमादोम  :
 क्या  बाशी  seit  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केरल  से  काली  का  जटा  सेः  बती  का  निर्यात

 व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्न  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  ने  क्या  कार्यवाही  की  और

 sae  परिणामस्वरूप  ag  1966-68  की  तुलना  में  वर्ष  1968-69  कितनी

 मुद्रा  जाने  का  अनुमान  है
 ?

 वाणिज्य  weet
 (

 1.0  दिनेश  सिह  )
 केरल  से  निर्यात  fet  जाने  मुख्य

 उत्पादों  देखभाल  काजू  निर्यात  संवर्धन  मसाला  निर्यात  संवर्धन  समुद्री
 उत्पादन  निर्यात  संबद्ध  न  इलायची  नारियल  जटा  रबड  तथा  चाय

 बोर्ड  द्वारा  की  ।  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  उन्होंने  निम्नलिखित  उपाय  किये  हैं  ।  व्यापार

 मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेकर  फिल्मों  आदि  द्वारा  विदेशों  में  उत्पादों  का

 प्रचार  बाजार  सर्वक्षण  विदेशी  खरीदारों  से  उनके  विदेश  स्थित  कार्मालयों  तथा

 बिदेश  स्थित  area  के  वाणिज्यिक  प्रतिनिधियों  के  माध्यम  सम्पकं  व्यापार  प्रतिनिधि

 मण्डलों  तथा  बिक्री/श्रष्ययन  दलों  को  निदेशी  बाजारों  में  भेजना  और  निर्यातकों  कीं  समस्याओं

 का  समाधान  करने  के  उद्देश्य  से  उनपर  विचार-विधि  हेतु  गोष्ठियों  का  आयोजन  करना  ।

 निर्यात  के  आंकड़े  राज्यवार  नहीं  रखे  जाते  फिर  समुद्री  मसालों

 तथा  नारियल  जटा  के  माल  के  निर्यात  में  aq  1967-68  की  तुलना  में  1968-69  में  लगभग

 4  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  होने  की  आशंका  है  |

 कोयला  खानों  का  श्राघुनिकोक रखा

 3045.  को  रामचना  इलाका

 श्री  धुलेइवर

 क क्या  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क

 वह  1967-68  में  सरकारी  क्षेत्र  में  कोयला  खानों  का  आधुनिकीकरण  करने  के

 लिये  क्या  कार्यवाही  की  और

 इस  कार्य  के  यदि  कोई  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  गातो  कितनी

 इस्पात  शान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (  श्री  रास  सेवक  )  :  (#)  और

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर-रख  जायेगी  ।
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 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  के  प्रशासनिक  ढांचे  का  पुंग ठन

 3046.  श्री  रामचना  इलाका  :

 शी  घुलेदवर  मीना  :

 क्या  इस्पात  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखाने  के  प्रशासनिक  ढ़ांचे  के  पुर्नगठन  के  बारे  में

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  को  सिफारिशों  पर  इस  बीच  विचार  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  उन  पर  क्या  निर्णय  किये  गये  है ं?

 इस्पात  खान  तथा  धात  मन्त्रालय  सें  उप  मन्त्री  (  श्री  राम  सेवक  )  और

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  ढांचे  के  बारे

 में  कई  सिफारिशें  की  हैं  ।  इनमें  से  कुछ  सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  के  faa  10

 1968  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड के

 प्रबन्ध  के  पुनर्गठन  के  बारे  में  सरकार  के  निर्णय  उस  वक्तव्य  में  दिये  गये  हैं  जिसकी  प्रति  इस्पात

 खान  और  धातु  मन्त्री  द्वारा  20  1968  को  सभा  पटल  पर  रखी  गई  थी  ।

 चितरंजन  लोको  मोटिव  बकंशाप  में  बने  विद्युत  चालित  इ  जन

 3047,  शो  रामचन्द्र  इलाका  :

 श्री  धुलेदवर
 सोना  :

 कपा  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चितरंजन  लोकोमोटिव  वकंशाप  में  1967-68  में  कितने  विद् यत च्े  चालित  इजन

 बनाये  और

 उनमें  प्रयुक्त  प्रायश्चित  सामग्री  की  प्रतिशतता  क्या  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  चे०  सेठ  :  30  इजन  |

 लगभग  40  प्रतिशत  |

 इम्टेगरल कोच  फैक्ट्री

 3048,  थी  रामजन्म  इलाका  :

 थी  घलेइबर मोना चक मोना  :

 रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पेरम्बलूर  स्थित  कोच  dard  ने  1967-68  के  दौरान  अपने  रेल  के
 सवारी  डिब्बों  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  पूरा  कर  लिया  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 हैं

 ?
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 (a)  लिखित  उत्तर

 रेलवे  मन्त्री  चे०  मु०  ०
 जी  हां  ।

 नहीं  उठत

 ड  छोटे  पैमाने  के
 उद्योगो उद्योगो

 '
 को  प्रोत्साहन

 es  थी  रामचन्द्र  इलाका  :

 ्
 ग  थ

 ि
 थो  घुलेश्वर  मोना  :

 कया  विकास  तथा  समवाय  क

 ए

 क्या  मूल्यों  को  स्थिर  करने  तथा
 fa  देशी

 बाजारों
 में  प्रतियोगिता

 कर  सकने  के

 a
 छोटे  पैमाने  के  क्षेत्रों  को  अधिक  प्रोत्साहन

 और  afar  लि
 सरकार को  विचार

 जोर  =>

 a
 यदि  तो  इसका  ब्यौरा क्या  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय कार्य  मन्त्री  (  श्री  फसल रू दीन  well  अहमद  )  ह

 ि
 ae  लघु  उद्योग  उचित  मूल्य  पर  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  सम् भरण  करके  मूल्यों  को

 बढ़ने

 से  रोकने  में  महत्वपूर्ण  योगदान  दे  रही  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  लघु  उद्योगों  द्वारा  बहुत  सस्ते ही
 के  ट्रांजिस्टर  बनाकर  उनका  सम्भरण  करना  इसका  एक  उदाहरण  है  ।  राज्य  व्यापार  निगम

 भी  लघु  उद्योगपतियों  को  निर्यात  में  बढ़ावा  देने  के  लिए  विपणन  सम्बन्धी  सहायता  की  व्यवस्था  थि  थ

 कर  रहा  है  ।  वह  विदेशी  बाजारों  का  पता  लगाता  उनकी  ओर  से  ase प्राप्त  करता

 ह  पैकिंग  तथा  उपहार  सामग्री  में  सहायता  करता  समुद्र पार  के  खरीदारों  को  ऋण  देता  है  और

 छोटे  निर्यातकों  के  लिये  वित्त  व्यवस्था  करता  है  ।  लघु  उद्योगों  के  विकास  आयुक्त  लघु
 sera

 के  लिए  तकनीकी  तथा  प्रबन्ध  सम्बन्धी  व्यवस्था  करने  में  सहायता  करते  हैं  जिससे  उनका

 उत्पादन  किस्म  का  स्तर  ऊचा  हो  तथा  fata के  बाजारों  में  उनकी  प्रतिस्पर्धा
 करने  की

 स्थिति में  सुधार हो  ।

 निर्यात  सम्बन्धी  प्रोत्साहन  के  लिये  दावे

 3050  थो  go  go  कापड़िया
 :

 कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 हु  )
 क्या  यह

 सच
 है  कि  कुछ  ऐसे  निर्यातक  जिन्होंने  रुपये  के  अवमूल्यन से  पहले  अपनी

 निर्यात  की  थी  उस  समय  मिलने  बाले  निर्यात  प्रोत्साहन  के  हकदार  ये  तथा  उन्हें  qqI—

 .  मूल्
 यन  के  gray  तथा  उपयुक्त  निर्यात  प्रोत्साहन  हटाये  जाने  के  पश्चात्‌  किये  गये

 के

 8  इस  हक  a  वंचित  रखा  गया  ग्
 व

 यदि  तो  क्या  यह  मी  सच  है  कि  उनमें
 से  कुछ  व्यक्तियों  के  दावों  को  विभिन्न

 न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  रोक  लिया  गया  ल्

 (7)  कया  ऐसे  बहुत  से  दावे  अमी  भी  अनिशित  पढ़े  हैं  अथव
 ce.
 उन  पर  निर्णय

 ee

 कि

 seen  है  तथा  वे  दावे
 a fara  व्य  के  और

 _

 क

 ww  अ  359
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 नय

 न्यायालयों के  उपयुक्त  नीतियों को  दृष्टि  में  रखते  हुए  उन्हें  निर्वात  देने
 के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  तथा  क्या  उपयुक्त  भाग  में  उल्लिखित  मामलों  को

 इंस  बीच  चालू  किया  गया  है  और  यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  गई  है
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप  सन्तरी  (  श्री  agers  शो  कुरेशी )
 :

 रुपये  के

 मूल्य  से  पहले  निर्यातित  अनुमोदित  उत्पाद  (1)  आयात  हकदार  (2)  नगद  सहायता  तथा

 (3)  इंजीनियरी  वस्तुओं  के  निर्माण  के  लिए  लोहे  तथा  इस्पात  की  रियायती  पूति के
 लिये

 पात्र  थे  ।  अवमूल्यन  से  पूर्वे  निर्यातित  उत्पादों  जिनके  सम्बन्ध  में  भुगतान  की  राशियों

 अवमूल्यन  से-ूर्वं  रुपये  की  पुरानी  समतुल्य  दर  पर  प्राप्त  भी  हो  गई  उपयु  क्त  तीनों

 दी  गई  हैं  ।  रुपये  के  अवमूल्यन  से  पूर्व  निर्यातित  उत्पादों  के  मामले  जिनकी  भुगतान

 राशियां  अवमूल्यन  के  अवमूल्यन  के  बाद  की  रुपये  की  सम मूल्य  दर  पर  area  हुई

 सरकार  द्वारा  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  एक  ऐसा  अध्ययन  शुरू  किया  जाये  जिसमें  यह  देखा

 जाये  कि  निर्यातक  द्वारा  बढ़ी  हुई  रुपया  प्राप्ति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  उसे  निर्यात  में  कोई

 वास्तविक हानि  हुई  इस  अध्ययन  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद
 इस

 सम्बन्ध  में  अन्तिम
 मनिश्चिय  किया  जायेगा  कि  उन  मामलों  में  नकद  सहायता  और  लोहे  तथा  इस्पात  की  रिययती

 की  सुविधायें दी  जाये  अब्बा  नहीं ।  जहां  आयात  हक दा रियों का  सम्बन्ध  के

 वकभुल्वन से  पूर्व  किये  गये  तमाम  निर्यातों  रुपये  के  अवमूल्यन से  लागू  निर्यात समर्थन

 सोभ नामे  अन्तर्गत  देय  हयात  हक दारियां  दे  दी  गई  हैं  ।

 जहां  तक  जात  विशिष्ट  लोहे  तथा  इस्पात  के  केवल  एक

 अवमूल्यन
 से

 पूर्व  के  इस्पात  पर  नगद  सहायता न  देने  के  में  कलकते
 wien

 न्यायालय  में  कार्यवाही  की  है  ।  अभी  तक  उच्च  न्यायालय  द्वारा  कोई  निशंक  नहीं  दिया गया  है

 (7)  लथा  भाग  तथा  के  उत्तरों  को  देखते  हुए ये  oer  नहीं
 ।

 प्रौद्योगिक  होती  सम्बन्धी  संकल्प  का  पुनरोक्षरण

 3051  att ANATAAISTA  :
 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा

 समवाय  काय  बन्नी  चेह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  औद्योगिक  होती  संबंधी  संकल्प  को  पुनरीक्षित  करने  का  कोई

 सर्कार  के  विचाराधीन  और

 यदि  gi,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 tentfire  विकास  तथा  समवाय  काय  weal  (  श्री  फरदीन  चलो  श्रहमव  )  (=)
 और  1956  के  औद्योगिक  नीति  संकल्प  में  संशोधन करने  या  विस्तार  करने  को

 आवश्यकता  यह  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 wana  तथा  निकोबार  gta  समूह  में  खनिज  पाये

 fr

 3052
 बे  के  ato  बया  इस्पात स्वन  क्या  धत  मन्त्री  यह  बताने  की



 EOS  8  लिखित  were

 साएए  एए  कॉ

 क  areas  तथा  निकोबार  dre  समूह  के  न्यूज-संसाधनों का  कोई  सर्वेक्षण  किया

 war

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  '  निकले  और

 (1)  यदि  तो  क्या  ऐसा  सर्वेक्षण  करने  का  विचार है
 ?

 इनकार  घात  मन्त्रालय  सें  उप  मन्त्री  (  थी  राम  सेवक  )  हों  ।

 भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण  के  परिणाम  स्वरूप  चूना

 बर्थर/व्कोमक्दंड,  ज्वालामुखी  और  fast  पाये

 जा नेक का सता  नवल है  ।

 पग  )  उक्रेन  सता

 न्कोमापुर-मनोपुर  रोड  स्टेशन  प्र  शीटों  प्रसारण

 3053.  श्री  एम०  मेघ चन्द्र  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ब्या  स  रकार  सको  पता  है  मणिपुर  शौर  सागोसंड * के  यंत्रियों  wt  बडी*असुबिघा

 होती  क्योंकि  दीमापुर-मणिपुर  रोड  रेलवे  स्टेशन  पर  सीटें  नहीं  मिलती  शौर  रसी

 श्री  की  सीटों  के  आरक्षण  की  गुजारना  सीमित  होती  है

 यदि  तो  मनीपुर  और  नागालैंड  के  लिए  इस  समय  कितनी  सीटें  आरक्षित

 क्या  सरकार  का  मणिपुर  और  नागालैंड  के  यात्रियों  के  लिये  मणिपुर

 स्टेशन  पर  आगे  स्टेशनों  पर  उपलब्ध  आरक्षित  सीटों  की  संख्या  बढ़ाने  का

 विचार है  ?

 कैलबिष्मनतरी  .  मु  ०्ण्पुनाचा  )  से  और  नागालैंड से  आने

 वलि  यात्रियों की  सुविधा  के  सिए  दीमापुर  aye  ais  स्टेशन  के
 का  ५: 11-11

 नियत  जिसका  ब्यौरा

 (  1  )  4
 डाउन  प्रेम  मेल  में

 पहला

 aaa  afar

 शयन  1.0  झायिको और  '  5  सीटें

 (  11  )  5  डाउन  एक्सप्रेस में

 दर्जा
 --  लोहिका

 शयन  याय  शर्षयिका  और  3  सीखें

 (  ii  )  20  डाउन  सिलीगुड़ी  सवारों  गाड़ी

 पहला  दर्जा
 शायिका

 .

 शयन  यान  --4

 दर्जा  “6  THE
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 Written  Answers  August  6;  1968
 हुਂ  प्राधा ण

 उपयु
 कोटे  के  इम्फाल  आउट  एजेंसी  के  लिए  4  डाउन  मेल  में  पहले  दर्जे  की

 एक  शायिका  और  यान  में  एक  शायिका  तथा  तीसरे  दर्जे  की  2  सीटें  और  15

 डाउन  एक्स प्र  स  में  तीसरे  दर्जे  को  1  सीट  का  कोटा  नियत  है  ।

 दीमापुर-मणिपुर  रोड  स्टेशन  अथवा  रास्ते  के  किन्हीं  अन्य  स्टेशनों  के  लिए  gat  दर्जे  में

 स्यान  आरक्षित  करने  का  कोई  कोटा  नियत  नहीं  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  दीमापुर-मणिपुर

 रोड  स्टेशन  से  होकर  जाने  वाली  गाड़ियों  में  दूसरे  दर्जे  की  बहुत  कम  जगह  होती  है  ।

 इस  समय  4  डाउन  असम  मेल  में  तीसरे  दर्जे  का  जो  कोटा  नियत  केवल  उसी  का

 पुरा-पूरा  उपभोग  किया  जा  रहा  जबकि  अन्य  गाड़ियों  में  कोटे  का  उपभोग  50  प्रतिशत  से

 अधिक  नहीं  होता  ।  पिछले  तीन  महीनों  में  प्रतीक्षा  सूची  में  रखा  गया  कोई  यात्री  स्टेशन  पर

 नहीं  छूटा  at  न  कोई  आरक्षण  न  मिलने  के  कारण  यात्रा  करने  से  वंचित  रहा  ।  इसलिये

 मनीपुर  और  नागालैंड  से  आने  वाले  यात्रियों  को  दीमापुर-मणिपुर  रोक  स्टेशन  पर  सीट  न

 मिलने  के  कारण  कोई  असुविधा  नहीं  होती  ।

 फिलहाल  कोटा  बढ़ाने  का  औचित्य  नहीं  है  ।  लेकिन  हर  महीने  के  बाद  स्थिति की

 ग्, सम क्षा  की  जाती है

 मणिपुर में
 उद्योग

 3054.  शो  एस०  मेघना  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 मनीपुर में  बर्ष  1968-69  में  बड़े  अथवा  छोटे
 कितने

 उद्योग  स्थापित  करने  का

 विचार

 क्या  मनीपुर  को  सरकार  से  अब  तक  कोई  ऐसा  अभ्यावेदन प्राप्त  हुआ  है  जिसमें

 भनपुरी  में  कागज  तथा  चीनी के  कारखाने  स्थापित  करने  की  मांग  की  गई
 और

 (7)
 यदि  तो

 इस
 सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  !

 औद्योगिक  विकास  तथा  सिवाय  कार्य  मन्त्री  (  थी  फलरूद्दोन wet  अहमद )
 :

 ay  1968-69  में  महिदपुर  में  एक  आरा  एक  री-रोलिंग  मिल  तथा  प्लास्टिक  की  वस्तुए

 बनाने के  संयंत्र  बनाने  एवं  पीनाफाइबर टशन  के  कारखाने  गेर-सरकारी  क्षेत्र में  स्थापित

 किएजाने की  आशा

 तथा
 कागज

 मिल  लगाने  का  कुछ  समय  gt  मणिपुर  प्रशासन  ढारा

 प्रस्तुत  किया  गया  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।  मणिपुर  में  चीनी  का  कारखाना  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  अभी  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 हथकरघा  उत्पाद

 3055.  थो  एस०  में  चन्द्र :  FAT
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 15  aT,  1890  ®)  लिखित  उत्तर

 भारत  और  :  भारत  से  बाहर  मणिपुर  हथकरघा  उत्पादों  की  बिक्री  को  बढ़ावा  देने

 के  लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये

 भारत  के  नगरों  तथा  कस्बों  में  इस  समय  कितने  विद्यालय  और

 यदि  उपरोक्त  माग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  मुहम्मद  शो  कुरेशी  ):  तथा  मनीपुर

 सरकार  द्वारा  जो  कार्यवाही  की  गई  है  उसका  ब्यौरा  ake  जो  बाक़ी  एम्पोरियम  खोले  गये  हैं

 उनकी  संख्या  निम्न  प्रकार

 1  हथकरघा  शीष  समिति  द्वारा  नागालैंड  में  दीमापुर  में  एक  विक्रय-डिपो  खोला

 गया है  ।

 2.
 मनीपुर  में  ही  हथकरघा

 के  उत्पादों  की  बिक्री  बढ़ाने  के  लिये  प्राथमिक  बुनकर

 सहकारी  समितियों  द्वारा  कई  विक्रय  डिपो  खोले  गये  हैं  ।

 3.  दिल्‍ली  में  एक  विद्यालय  खोला  जा  रहा  है  |

 4.  हथकरघा  उत्पादों  की  उचित  विपणन  व्यवस्था  करने  के  लिये  एक  लघु  उद्योग

 निगम  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।

 5.  राज्य  सरकार  बविक्रयालय  तथा  शीष  हथकरघा  समिति  भारत  के  अन्दर  तथा

 भारत  से  बाहर  होने  वाले  महत्वपूर्ण  अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार  मेलों  में  भाग  लेते  हैँ  ।

 प्रश्न  मद् दीं  उठता  |

 सिल्वर  ta  पर्यन्त  से  जिरी  तक  रेलवे  लाइन  का  निर्माण

 3056,  थी  एम०  मेघ चन्द्र  :  क्या  tag  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिल्चर  रेल  पर्यन्त  मणिपुर  के  ज़िरग़ाम  सब-डिवीजन  के  जिरी  स्टेशन  तक

 रेलवे  लाइन  का  निर्माण  किये  जाने  का  कोई  प्रस्ताव है

 क्या  मनीपुर  सरकार  और  मनीपुर  की
 जनता  उक्त  रेल

 सम्पर्क  बनाये  जाने  की

 इच्छुक और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किये  गये  हैं
 ?

 रेलवे  मन्त्री  (  श्री च
 Ao  जी  नहीं  ।

 at  aft

 घन  की  कमी  के  कारण  इस  समय  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सकता
 ।

 बिहार  में  सुपाल-प्रताप्रगंज तक  रेलवे  लाइन  का  ade

 3057.  थी  ठाकुर  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यद  बताने  की  कपा  करेंगे फि
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 Weitten-Ans ee
 विधा  Is.  पैशन» mensch?

 (Fy  पूर्वोत्तर  रेल कि में  खुशाल से  प्राप्त  तफः्रेलवे  लाइनਂ  के  बि में  एक  सर्वे

 किया  गया

 यदि  तो
 यह  सर्वक्षण  किस  स्थान  किया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  के  विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सुपौल-प्रतापगढ़

 aaa  होना

 यदिਂ तो  उक्त  रेलवे  लाइन  के  बारे  में  कार्यो  कब  हाथ  में  लिया  जायेंगे  stiz

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  मन्त्री  स०  :
 से

 इस  क्षेत्र  का  विकास  करने  के

 लिये  सुपाल से  थर
 मीटा  तक  की  रेलवे  लाइन  को  हाल  में  पुनः  चालू  कर

 दिया  गया
 है  ।  भागे

 धर मिटा  से  भपतियाही  तर्क  अर्थात  13  रेलवे
 को  चा

 करने  के

 सम्बन्ध  में  जांच  की  जा  रही  है  ।  जब  सर्वेक्षण  और  रेलवे  बोझ  उसको

 जांच  कर  उसके  बाद  भपतियाही  तक  रेलवे  लाइन  को  पुनः  चालू  करने.के  बारे  अस्तिम

 निशंक  दिया  जायेगा  ।  भर्थोपाय  की  वेसाम  स्थिति
 के

 कारण: प्रताप्ॉज. त क तक  रेलें

 लाइन  को  पुनः  चालू  करने  के  प्रस्ताव  पर  निकट  भविष्य  में  विचार  faa  जाने  को  संभावना

 नि  ि

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की
 ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 मजूरी  बोड़ें  की  सिफ़ारिशों  में  संशोधन  करने  के  बारे  में  सरकार  के  निर्णय

 के  फलस्वरूप  देश  में  बिजली  उपक्रमों  के  कर्मचारियों में  कसित

 Shri  5.  M.  Josht  (Poona)  :  Sir,  ०811.  the  atteation.  of  the  Minister  of:  Labour,

 Employment  and  Rehabilitation
 me(ter‘of  urgeat  public  गताफूलिसदए एटा

 request-him  to  make  a  statement  thereon.

 discontent  among  the  employees  of  Electricity  Undertakiagein  theaagemry

 following  the  Government's  decision  to  unilatierally,  amend  the  interim  recommendations

 of  the  wage  Board.

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  (  श्रीਂ  हाथी
 सरकार

 20  1968  के

 संकल्प  द्वारा  बिजली  उपक्रमों  से  संबंधित  केन्द्रीय  मजूरी  बोर्ड  की*  सिफारिश
 को

 लिखित  सं  को  घरों  के  साथ  स्वीकार  किया  |

 (  1)  मजूरी  बोब  कीः  के  होने  की
 ।:

 (2):  इन  सिफारिशों  का  विभागीय  11-11.  एल बा गु
 न

 होना
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 1968

 अविलम्बनीय  ager
 के  कीਂ  atta  cope.

 ह

 (3):  जिन-मामलों  ama  ate  em  बाद  क्मंशसियों  nears

 हैन-पिछली  तारीख  या  बाद  :  कीः  तारीख  सेव  इसकी  बो

 द्वारा  सिफारिश  की  सहायक  के  साथ  समंजन  परन्तु

 यह  उपबन्धਂ  वार्षिक  वेतनवृद्धि  की  पदोन्नति  थाः  एक  से  दूसरे  स्थन

 होने  के  मजूरी  वेतन  में  हुई:वृद्धि  पर  लागू  नहीं  होगा  ।

 जहां  तक  इन  सिफ़ारिशों  के  लागू  होने  की  तारीख  का  सम्बन्ध  इस  सिफारिश  पर

 विचार  करने  के  बाद  यह  महसुस  गया  कीबोर्ड  द्वारा  सिफारिश  की  गई

 तारी ख  अर्थात  1  1967  से  अन्तरिम  सहायता  कीं अदायगी  कैसे

 बिजली विज॑ली उद्योग” की” आधिकਂ की  पार्थिक ददा
 पर  बुरा'प्रमाव  पड़ें  सकताहै  और  की  दरों  में

 है  1  ete:  यह..निणंप  कियाः  कि  इन  सिफारिशों  1.  1967  से

 जास  -

 इसਂ
 संपोघत' के

 के
 अलावा  यह  स्पष्टਂ  करने  का  निर्णय  किया  गया  कि  ये  सिंफारिंचरोंਂ  सरकारी

 सरकारी उपक्रमों  के  रूप  में  काम  करने  वाले  बिजली  .  नहीं  होंगी  ।-

 कारियों कीਂ  tec  और  वेतनमान  विभागीय  माता  किए  जातें  हैं-ओर

 सनकी  उपलब्धियों में  तथा  अन्य  सेवाशर्तों में  किसी  प्रकार के  परिवर्तन के  सम्बन्ध  मेंਂ  aria

 समितियां  आदि  अलग  रूप  से  जांच  करती  हैं  ।  अब  तक  14  मजूरी  अपनी  अन्तिम

 सिफ़ारिशों पेश  कर  दी  हैं  और  अन्य  बोर्डों ने  अन्तरिम  सिफारिशें  की  हैं  ।  परन्तु  इनमें  से

 स  रकाश्लीत  कम  लागु  नहीं  यह  भी  स्क  कि  श्रमिकों के  मन  का

 यह  ee  नहीं  हैः  किं  इससे  संसोधन  rea  बिजली  बोडो  welder  faonferhat

 लाभ  अध्तरनंहीं  कर  aa  |  संशोधन  केवल  उन  उपायों  पर  लागू  होता  है  जोग  fear

 कारण  काका  उपक्रमों  के  रूप  चलाये  जाते  ।

 स्वयम  इस  बोड़ें  ने  यह  सिफारिश  की  है  at  अन्तरिम  सहायता  जो  एक  अथवा  अधिक

 कीमतों  में  तमंचा  रियों  को  28  1966  से  अथवा  .28  1968  के  बाद  लेकिन  पहली

 19.67  से  पहली  की  से  मिली  at,  कुल  उपलब्धि  के  जैसाकि  बोड़ें  ने

 सिफ़ारिश  की
 संगीत

 की  जानी  चाहिये  ।
 सरकारी

 संकल्प  में  यह  किया  var  कि

 मजूरी
 बोर्ड  की  स्थापना  के  मंहगाई  मत्त  में  और  अथवा  उपलब्धि  में

 बुरी  करके

 किसी  भी  प्रकार-क्रि  कोई  सहायता  gd  श्रथवां  बिना  पुर्व  व्याप्ति  के  दी  गई  4,38

 मजूरी  बोर्ड  द्वारा  मंजूर  की  गई अन्तरिम  सहायता  साथ  समंजित  किया  जाना  चाहिये  ।

 लेकिन  ऐसा  समंजन  वार्षिक  पदोन्नति  और  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  बदली  होतें  के

 परिणामस्वरूप  हुई  वेतन  में  हुई  वृद्धि  पर  लागू  नहीं  होगा  ।  हमारे  ध्यान
 में  यह  लाया

 गया  है  कि  कुछ  राज्य  बिजली  मजूरी  बोर्डों  ने  28  1966  aula ate  के  गठन  की

 तारीख  के  बाद  अपने  कर्मचारियों  की  उपलब्धियों  में  वृद्धि  करने  के  आदेश  जारी  fet  हैं  और

 पह  कि  कुछ  मामलों  में  ऐसे  oer  बोर्डो  की  नियुक्ति  से  पहले  की  तारीख  से  लागु  किये

 मैं
 वक्त  बात  कीः  सराहना  वीरता  कि  कुछ छतों में: यह यह  विवार  व्यक्त  किये  सके  fats

 की  सर्व-सम्मत  सिफारिशों  को  बिना  किसी  परिवर्तन-के  सरकार  द्वारा  स्वीकार  ि
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 Attention  to  Matter  of

 Urgent  Public
 Importance  August  6,  196%

 चाहिये  |  परन्तु  सदन सदन  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  सरकार  को  बोड़  की  सिफारिशों  से  देश  की

 अव्यवस्था पर  पड़ने  वाले  सब  प्रकार  के  प्रभावों को  ध्यान  में  रखना  पड़ता है  कौर यह  मी

 सुनिश्चित  करना  पड़ता है
 कि  सिफारिशों  की  क्रियान्विति  से  उद्योग  तथा  उपभोक्ताओं  पर

 असाधारण  रूप  से  कोई  बोझ  पड़ने  पावे  ।  इस  प्रकार  यह  मालूम  होगा  कि  इस  मामले  में

 मजूरी  are  की  सिफारिशों  पिछली  तारीख  से  क्रियान्वित  किये  जाने  बारे  में  किये  गये

 परिवहन  के  अलावा  बाकी  दो  परिवर्तन  स्पष्टीकरण ों  के  रूप  में  हैं  ।

 Shri  5,  M.,  Joshi:  The  stand  of  the  Government  that  the  recommendations  of  this

 Wage  Board,  which  were  received  late,  will  not  apply  to  those  Electricity  Boards,  which

 ate  run  by  Government  as  departmental  undertakings  is  not  at  all  Justified,  because  the

 Government  always  expressed  their  inability  todo  anything  for  the  employees  of  these

 Boards,  whenever  they  had  put  forth  their  demands,  on  the  ground  that  a  Wage  Board

 had  already  been  constituted  for  them.  I  want  to  know  categorically  whether  the  wage
 board  recommendations  will  apply  to  those  who  are  employees  of  State  Electricity

 Boards,  but  who  are  governed  by  the  conduct  rules  of  the  Government  are  who  are  not

 strictly  speaking  Government  servants,  Secondly,  when  the  Labour  Act  was  enacted  it

 was  assured  by  the  Government  that  they  would  accept  the  unanimous  récommendations  of

 the  Wage  Board  and  that  the  unanimous  recommendation  of  any  wage  board  would  801  be

 tampered  with,  or  modified  or  amended  by  the  Govt.  Now  the  Government.  are  going,  back
 from  their  assurance.  I  want  to  know  whether  Government  have  made  any  change  in

 ‘their  wage  policy.

 ait  हाथी  :  जहां  तक  राज्य  बिजली  tet  के  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  मैं  पहले

 बता  हु  मजूरी  बोड़ें  की  ये  सिफारिशें  उन  पर  लागु  केवल  दो  राज्य  ऐसे

 जम्मू  तथा  काश्मीर  और  नागालैंड  तथा  संघ  जहां  राज्य  बिजली  बोड़ें  नहीं  यह

 संशोधन  केवल  उन  उपक्रमों  पर  लागू  होता  जो  सरकार  द्वारा  विभागीय  उपक्रमों  के  रूप  में

 जाते हैं  |

 जहां  तक  सर्वसम्मत  fan  feat  का  सम्बन्ध  इन  पर  कमंचारी  तथा  नियोजक  दोनों  ही

 सहमत  लेकिन  वे  यह  भी  जानते  हैं  कि  इससे  बिजली  की  दर  में  वृद्धि  करनी  पड़गी  ।  दोनों

 ने  यह  कहा  है  कि  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  जाये  कि  वे  इन  बोर्डों  को  दर  में  तदनुसार

 समायोजन  करने  की  अनुमति  यह  भी  एक  एकमत  सिफारिश  इसका  मतलब  यह  है  कि

 गरीब  उपभोक्ताओं  जिसमें  किसान  शामिल  पिछली  अवघि  से  बढ़ी  दर  पर  पैसे  देने

 होंगे  ।  इस  लिये  हमें  इस  पहलू  पर  मी  विचार  करना  है  ।  क्योंकि  यह  उद्योग  अन्य
 उद्योगों

 से

 fas  जहां
 अधिक  से  अधिक  बेक  दर  से  केवल  2  प्रतिशत  अधिक  प्रतिलोम  लिया  जा  सकता

 है  और  वहां  कोई  लाम  नहीं  कमाया  श  राज्य  बिजली  बो  ों  के  मामले  में  तो  oer  ही

 नहीं  उठता  ।

 थमी  स०  मो ०  बनर्जी
 :

 संबद्ध  क्मेंचारियों  की
 अनुमति

 के  बिना  इन  aafen

 सिफ़ारिशों में  परिवर्तन  किये  जाने  के  क्या  कारण  क्या  उसे
 पुनः

 मूल  रूप  जायेगा
 att  क्या  मंत्री  महोदय  बिजली  कर्मचारियों  की

 आम-हड़ताल
 की  बाट  देख  रहें  हैं  कौर  क्या

 वह  अन्त  में  इस  विवाद  के  आधार  पर  त्याग  पत्र  देंगे  ?
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 15  1890  (  )  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 थी  हाथो  :  इस  विवाद  पर  त्याग  पत्र  देने  का  कोई  प्रशन  नहीं  बिजली  कमंचारियों  का

 प्रतिनिधिमंडल
 जब  मुक्त  से  मिला  वास्तव  में  -  श्री  बनर्जी  उनके  साथ  आने  वाले  थे  -  पहली

 बात  पर  -  अर्थात  भूतलक्षी  प्रमाव  के  सम्बन्ध में  मैं  उन्हें  विश्वास  दिलाने में  सफल  रहा हू

 और  वे  उस  बात  पर  भड़  हुए  नहीं  यद्यपि
 ये

 सर्वसम्मति  सिफ़ारिशों  तथापि  उनकी

 क्रियान्विति  के  फलस्वरुप  बिजली  की  दरें  पिछली  अवधि  की  दरों  से  बढ़ानी  पड़ गी  ।  हमें  इस

 पहलू  पर  विचार  करना  जहां  तक  सिफारिश  में  परिवतंत  करने  का  प्रइन  संसद के  परसादी

 से  परिवर्तन करने  की  प्रथा  कभी  नहीं  रही  प्रथा यह  है  कि  सरकार  मजूरी  ate  की

 सिफारिशों  पर  विचार  करती  है  और  उन  पर  वह  जो  कुछ  निर्णय  लेती  है  उसे  समा  -  पटल  पर

 रखती  है  ।  इस  मामले  सरकार का  निराले सभा  -  पटल  पर  रखा  गया  है  इसके

 अलावा  स्थिति  इस  प्रकार  है  कि  इन  बोर्डों  को  उपभोक्ताओं  से  धन  प्रप्त  करके  कर्मचारियों

 को  देना  पड़ता  है  ।  हमें  गरीब  उपभोक्ताओं  के  हितों  पर  मी  विचार  करना  पड़ता है  ।  जम्मू

 तथा  काश्मीर  और  नागालैंड में  कोई  भी  राज्य  बिजली  ae  नहीं  भौर  उन्हें  सरकारी

 विभागों  के  तौर  पर  जाता  है  ।  इसलिये  उन  पर  वेतन  आयोग  अथवा
 समिति  की

 सिफारिशें  और  सरकारी  नियम  लागू  होते  हैं  |

 Shri  Medbu  Limaye  (Mongbyr):  In  view  of  the  statement  made  by  the  Minister
 that  he  himself  appreciated  the  view  point  expressed  in  certain  quarters  that  unanimous

 recommendations  of  the  board  should  be  accepted  by  Government  without  any  modifi-

 cation,  may  I  know  whether  there  had  been  any  basic  change  in  the  Governments  policy  and

 attitude  towards  the  Indian  Labour  Conference  ?  The  Minister  had  stated  that  all  ‘the

 rules  and  regulations  and  Bills  relating  to,  Trade  Unions  should  be  passed  only  after

 these  are  considered  and  approved  by  the  Indian  Labour  Conference.  I  want  to  know  in

 what  circumstances  the  Government  have  modified  this  recommendation  when  they  have

 assured  that  all  the  unanimous  recommendations  of  the  Wage  Boards  would  be  imple-
 mented  in  full  without  any  modification  at  all?  When  they  have  accepted  in  principle
 that  no  labour  legislation  would  be  brought  forward  without  consulting  the  Indian  Labour

 Conference,  why  a  clause  relating  to  labour  was  inserted  in  the  Banking  Laws  (Amend-
 ment)  Bill  ?

 sit  हाथी  :  जहां  तक  मजूरी  बोर्डों  की  सर्वसम्मत  सिफारिशों  का  सम्बन्ध  उन्हें  प्राम

 तौर  पर  स्वीकार किया  जा  रहा  हमें  समूची  स्थिति  पर  विचार  करना  पड़ता  हैं  ।

 क्या  उसे  स्वीकार  किया  जाये  agar  यह  निर्णय  करना  सरकार  का  काम

 बाम  तौर  पर  उन्हें  स्वीकार  कर  लिया  जाता  है  ।  परम्परा  यह  है  कि  जब  कभी  श्रम  सम्बन्धी

 विधान  लाया  जाता  तो  हम  उस  पर  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  विचार-विमर्श  करते  हैं  ।

 इस  धात  का  वास्तव  में  श्रमिकों  से  सीघा  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 थो  इन्द्रजीत  गुप्त  पिछली  बार  कोयला  उद्योग  और  लोहा  तथा  इस्पात

 उद्योग  में  मजूरी  बोर्डों  की  सम्मत  सिफारिशों  के  आधार  पर  कर्मचारियों  की  मजबूरियों  की

 दरों  में  बृद्धि  की
 गई  थी

 और
 साथ

 ही
 साथ

 कोयला
 तथा  इस्पात  का  मूल्य  बढाने

 की
 भी

 अनुमति  दी  गई  थी
 ।

 किन्तु  इस  मामले  में  मंत्री  महोदय  कहते हैं  कि  इस  एकमत  सिफारिश

 की  क्रियान्विति  के  परिणाम  स्वरुप  बिजली  की  दर  बढ़ानी  पड़ती  है  इसलिये  कर्मचारियों  को

 इस  लाभ  से  वंचित  रखा  यह  सिद्धान्त  है  और  तथा  केसी  नीति  है
 ?

 दूसरी  बात

 मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  इस  मजूरी  बो  में  सभी  पक्षों  को  प्रतिनिधित्व fear  गया
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 Galling:  Attention.  to  Matter  of  Urgent  Rublic-mportance  Sravana,  15  1890,¢Saka)

 थच्तःन्ज्श्य  ead  इन:उपक्रमों  के  नियोजकों  के  प्रतिनिधि  ay  शामिल: थे  न  कया  के

 नहीं  जानते  थे  इस  एकमत  सिफ़ारिश का  भाव  इस  ae  ग्वार-चा

 पह  गा  न  जिसमें  उपक्रमों  के  पता  लिक  शामिल  थाक्या  बिना  यह  सितारिया  स्की

 है  ने  आज  तक  मजूरी  बोर्डों  की  सभी  एकत्रित  सिफारिशों  को  स्वीकार  fewer  :  है

 केला-इस  मामले  में  सरकार  ऐसा  अनुपवीत  बर्ताव  तथा  भीट-भाव  कर
 जिससे  माफी

 Heiz  afer  पर  आंच  आयेगी  और  आगे  कोई  मी  -  स्वाभिमानी  व्यक्ति  मजूरी  बोधों  सका

 were  सदस्य  बनने  के  लिये  सहमत  नहीं  होगा  क्योंकि  एकमत  -  में

 फेल-बदल  कर  रही है  ।  व्या  मंत्रीजी  इस  कात  को  अनुभव  करते  ?

 थ्रो  हाथी  :  जहां  तक  कोयला  मजूरी  बोर्ड  का  सम्बन्ध  हमने  क्रियान्विति  की  तारीख

 बदलो  थी  जहां  तक  कोयले  के  मूल्यों  का  सम्बन्ध  नियोजक  चाहते  कोयले  का  दाम  बढ़ाया

 ert  किन्तु  दाम  नहीं  बढ़ाया  fas  कोयले  पर  से  नियंत्रण  ger  इसलिये

 सरकार  के  लिये  मुल्य  बढ़ाने  का  कई  सवाल ही  नहीं  था  ।  जहां  तक  दूसरे  का  सम्बन्ध्

 इस  ate  में  नियोजकों  का  प्रतिनिधि-नहीं  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  उत्तर  यही  था  कि  दोनों

 इस  बात  के  लिये  सहमत  हो  गये  थे  कि  उसमें  बृद्धि  की  जानी  चाहिए  i  किन्तु  नियोजक  चाहेंगे

 जे
 कि  arg.

 / बिजली पका  द्र  बढाने  अनुमति  fae  नता कि  उब  कोई  हानि  हो  ॥

 Shei  George  :  The:  ‘statement  sof  ithe:  Ministersisravt
 घाटा  दि  Ht:  is:rather  misleding.:[  want  to  know  whether  -Government  Propose  sto.imite
 tthe  gepresentations  of  the-workers  in  order:  to

 discuss
 ‘issue  withithem  and  isaver-a

 ‘pesotiated
 settlement  ?.

 Shri.Hathi  1046  called  them.  and  they  metyme  their.  main.  contention-was  :.that

 itwauld  not.apply  .torthose  -workers  who  are.  governed  the.  Government.  departmental
 ules.  Lbad  olarified  the.position  that  itewas  not-so.  So-far  as  this  apprehension  is

 (aed  that  one.(hird  of.the  workers  would  not..be.
 covered,

 व  have-asked  them.  to  slet.me

 know  have
 the  figures,  as  to  who  were  the  one-third ?

 थो  go  sit  मध्य  चू  कि  सरकार ने  कोयला  मजूरी  ate  को

 घर
 नें

 के  एक  सम्मेलन  बुलायाਂ  इस मामले  में  मी

 कह कसी  ध्लहन्का  आधा  जिंतःकरकें-इस  का  wee

 att  हाथो  :  तथ्यों  के  मिलने  पर  ऐसा  जा  |

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS
 LAID  ON  THE  TABLE

 छशॉगिक  frets  तथा  मंत्री  फकरुदीन  ह्म

 पत्र  समा  पटल  पर  war
 हु

 QQ)  sera  अधिनियम  195  सार
 उपधारा

 2):  केल्भन्कत

 '  पत्रों  ak  rata  ति  श



 6  19 डी  समा
 प्रबल  पर

 रखे
 गये

 फ्र

 (1a  कृषि  ति  के  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  े  टेरिफ  आयोग
 का  प्रतिवेदन

 । (1967)

 सरकारी  संकल्प  संख्या  5/  44/  67/  ई  argo  दिनांक  जून  1968

 ऊपर  की  और  में  उल्लिखित  दस्तावेजों  के  उक्त  धारा  में  निर्धारित

 arate  के  अन्दर  सभा-पटल  पर  न  रख  सकने  के  कारण  बताने  वाला  fata  |

 में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  1629/68]

 (2)  ट्रक्टर  नियंत्रण  )  1967  के  खण्ड  4  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  अधिसूचना

 संख्या  एस०  ओ०  1955  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  3  1968  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।  में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1629/68]

 निर्यात  नियंत्रण  तथा  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  श्रघिसुचनाए

 वा  राज्य  मंत्री  दिनेश  :  मैं  निर्वात

 1963  की  धारा  17  की  उप-धारा  (3)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं

 की  एके-एक  प्रति  समा  पटल  पर  रखता  हु

 (a)  डि-आयल्ड  राइस  बान  का  निर्यात  नियंत्रण  तथा  संशोधन

 1968  जो  दिनांक  12  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  एस०  alo  2537  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  तथा  अ  ग्रेजी  संस्करण )

 मेढ़क  टांगों  का  निर्यात  संशोधन  1968  जो  दिनांक

 18  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एस०  ato  2609

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।  तथा  अग्र  जी

 पी०  बी०  सी०  चर्म  वस्त्र  निर्यात  संशोधन  नियम  1968  जो

 दिनांक  24  जुलाई  1968  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एस०

 ato  2619  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  तथा  अ  प्र जी  संस्करण  में

 रखो  देखिये  संख्या  एल०  zo  1630/68]

 खान  तथा  निज  तथा  घ्रधिनिंकम  के  eater  धंविसुचनाए

 मैं  निम्नलिखित खान  तथा  घात चष्झ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्र०  च०

 पत्र  ह: है. ६:24.  पर  :

 (1)  खान  खनिज  (  विनियमन  तथा  विकास  )  1957  की  धारा  28

 की  उपधारा  (1)  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक  एक  प्रति

 खनिज  रियायत  1968  जो  दिनांक  1

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०
 भार  634  में

 प्रकाक्षित:हुऐ  ।
 में  रखे  देखिये  gear  एल०  टी ०  873/68]
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 खनिज  रियायत  1968  जो  दिनांक  13  ata

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  भार०  703  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 खनिज  रियायत  1968  जो  दिनांक  13

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर ०  704  में

 प्रकाशित  हुए थे  ।
 में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  ato

 988/68]

 (2)  कम्पनी  1956  कौ  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  मन्तगंत

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक

 नेशनल  मिनरल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  नई  के  1966-67

 के  कार्य  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अ  रजि  संस्करण )  t

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  1631/68]

 नेशनल  मिनरल  डवलपमेंट  कारपोरेशन  नई  के  1966-67

 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखा

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  तथा  अग्रेजी  में

 रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  eo  1631/68]

 मैंगनीज  ओर  नागपुर  के  1966-67  के  काय  को

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  त्र्य्र  st  |  में  रखे

 गये  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1631/68 ]

 मैंगनीज  ओर  लिमिटेड  का  1966--67  का  विधिक  प्रतिवेदन

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रकਂ  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां

 तथा  अ  ग्रेजी  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या

 एल०  ato  1631/68]

 उत्तर  प्रदेश  ate  तथा  माप  नियम  ake  इस  ध्रधिसुचना

 को  सभा
 -

 पटल  पर  पत्र  में  हुए  विलम्ब  का  कारण  बताने वाला  विवरण  |

 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 उप मंत्रो  मुहम्मद  at  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा-पटल  पर  रखता हूं  :

 a

 पहले  16  1968 को  सभा  पटल  पर  रखी गई  थी  और  प्रकिया
 नियमों  के  नियम  234  (2)  के  अंतगर्त  पुनः  सभा  पटल  पर  रखी  गई  ।

 पहले  23  1968 को  सभा  पटल  पर  रखी  गई  और  प्रकिया

 नियमों  के  नियम  234  (2)  के  अन्तर्गत  पुनः  समा  पटल  पर  रखी  गई  ।
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 15  way,
 1598  सभा  का

 कार्य

 उत्तर  प्रदेवा  राज्य  के  सम्बन्ध  जि  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  15  1968

 को  जारी  की  गई  उद्घोषणा के  खण्ड  के  साथ  पठित  उत्तर

 प्रदेश  बाट  तथा  माप  1959  की  धारा  43  की

 घारा  (5)  के  अंतगर्त  उत्तर  प्रदेश  बाट  तथा  माप
 )

 1967  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  21  1967  के  उत्तर  प्रदेश

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  डब्ल्यू  एम  आर-ए-ए  10658  /  त  (17

 (49)-67  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ऊपर  की  अधिसूचना  को  समा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  का  कारण

 बताने  बाला  विवरण  ।  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  eto  टो०

 1632/68]
 नन

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगे

 SOPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (GENERAL)

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  ह. |  मोरारजी  :  मैं  1968-69  के  आयव्ययक

 के  सम्बन्ध  में  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  का  विवरण  देने  वाला  एक  विवरण

 प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 श्री  स०  Alo  धन जों  :  क्या  त्यागपत्र  देने  वाले  मंत्री  अपने  त्यागपत्र  के

 कृ  बताने  वाला  वक्तव्य  सभा  में  देंगे  ?  क्या  उन्होंने  आपको  या  सदन  के  नेता  को  इसकी

 सुचना  दी है
 —— अपयान

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव :  मुझे  राज्य  सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देश  की  सूचना  देनी है  कि  :

 2  1968  को  हुई  अपनी  बैठक  में  राज्य  सभा  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण

 1964  सम्बन्धी  दोनों  सभाओं  की  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  को  पेश  करने  के  समय

 को  राज्य  सभा  के  66  वें  1968)  सत्र  के  आखिरी  दिन  तक  बढ़ाने  का

 प्रस्ताव  स्वीकार  किया  है  ।

 सभा का  कार्य

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 अध्यक्ष  आज  सायं  5
 बजे  193 के  अंतगर्त  किसी  मामले पर  .  चर्चा

 की  जानी  थी  ।  परन्तु  सम्बन्धित  सदस्यों  अर्थात्‌  जिन्होंने  उपरोक्त  मामले  पर  चर्चा  उठानी

 के  पर  यह  चर्चा  स्थगित  कर  दी  गयी  है  ।
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 Rankine  Laws  (Amendment)  Bill-Contd.  द
 Srav  ame  ad

 1990  <Saka)

 विधियां
 )

 विधेयक-जारी

 BANKING  LAWS  (  AMENDMENT  )  BILL-Contd.

 ||  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  )

 Mr.  Deputy  Speaker  tr  the  Chair.

 खण्ड  5  का  संशोधन

 Amendment  of  Section  5

 eft  नारायण  खांडेकर  :
 मैं  संशोधन  संख्या  3  और  4  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  मैं  संशोधन  संख्या  5  प्रस्तुत  करता  हूँ  |

 st  स०  Ato  बनर्जी  :  मैं  संशोधन  संख्या  30,  31  और  32  प्रस्तुत

 करता  हूँ  ।

 श्री  लोबो  प्रभु  :  मैं  संशोधन  संख्या  56  और  57  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  स्वतंत्र  सिहं  कोठारी  :  मैं  संशोधन  संख्या  58  प्रस्तुत  करता  हूँ  1

 थी  सेक् वीरा
 दमण

 तथा  :  मैं  संशोधन  संख्या  122  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 थ्रिल  गनी  दार  :  मैं  संशोधन  संख्या  123,  124  कौर  126..  श्नश्न्लत ्

 करता  हें  ||

 थनी  नारायण  खांडेकर  :  बैंकों  में  धन  जमा  करने  लोगों  के  हितों  और  सेवा  जनक

 हितों  को  सदा  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।  बेकिंग  नीति  की  प्रस्तावित  परिभाषा  में  केवल  इतना

 ही  कहा  गया  है  कि  जमाकर्ताओं  के  हितों  का  ध्यान  रखा  जायेगा  ।  मेरे  विचार  में  केवल  इतना

 ही  पर्याप्त  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  में  बैंकों  के  विकास  की  अभी  बहुत  गुजारा  है  परन्तु  यदि

 जमाकर्ताओं  के  हितों  को  सर्वोपरि  न  रखा  गय  तो  मेरे  विचार  में  लोग  बैंकों  में  अधिक

 राशि  जमा  नहीं  करवायेंगे  ।  इसलिये  मेरे  विचार  में  सार्वजनिक  हित  के  बाद  जमाकर्ताओं  के

 हितों
 को  सर्वोपरि  माना  जाना  चाहिये  ।  यदि  कहीं  रिजवी  बैंक  और  जमाकर्ताओं  के  हितों

 संघर्ष  तो  जमाकर्ताओं  के  हित  को  प्रमुख  स्थान  देना  चाहिये  ।

 श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  इस  खण्ड  में  यह  गया  है  कि  (1)  धन-राशि  10

 प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिये  और  (2)  यह  5  लाख  रुपये  से  अधिक  भी  नहीं  होनी

 चाहिये  ।  मेरे  विचार  में  इस  प्रकार  के  दोहरे  प्रतिबन्ध  आवश्यक  नहीं  है  ।  इसलिये  मेरा  यह

 सुल्तान  है  कि  लाख  रुपयेਂ  डिब्बों  का  हटा  दिया  जाये  ।  यदि  किसी  कम्पनी  की  प्रदत्त

 पूजी  2  करोड  रुपये  हो  तो  उस  मामले  से  पांच  लाख  रुपये  की  धनराशि  तो  बहुत  ही  कम

 रहेगी  ।  अतः  इस  खण्ड  में  केवल  प्रदत्त  पूजी  के  10  प्रतिशत  वाला  प्रतिबन्ध  रखा  जाना

 चाहिये  ।
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 fy
 area,

 1968  बेकिंग  विधियां  )  विधेयक-जारी

 att  To  मो  बनर्जी  :  खण्ड  2  में  लघु  उद्योग  उस  उद्योग  को  कहा  गया  है  जिसमें 20

 लाख  रुपये  की  पूजा  लगी  हो  ।  मेरे  विचार  में  इस  धनराशि  को  घटा  कर  10  लाख  रुपये  कर

 दिया  जाये  क्योंकि  छोटे  उद्योग  के  लिये  10  लाख  रुपये  काफी  हैं  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  सामाजिक  नियन्त्रण  के  लिये  ats  बनाया  जाये  उसमें  .  बेक

 कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  को  भी  सम्मिलित  किया  जाये  ।  ऐसा  करने  से सरकार  को  बे  किंग
 उद्योग  की  बुराइयों  का  पता  लगता  रहेगा  मेरे  विचार  में  बैंक  कर्मचारियों  की  इस  को

 स्वीकार  कर  लिया  जाना  चाहिये  ।

 थ्री  लोबो  प्रभ ु:  हमें  इस  विधेयक  पर  जन-साधारण  के  हित  को  ध्यान  में  रख  कर

 बिचार  करना  चाहिये  ।  मेरे  विचार  में  रिजवी  बैंक  की  सिफारिशों  के  बाद  ही  वे  प्रस्ताव  सभा

 में  वस्तुत  किये  जाने  उससे  पहले  नहीं  ।  रिजर्व  बैंक  में  सब  काम  वित्त  मंत्री  की  इच्छा

 के  अनुसार  होते  हैं  ।  राष्ट्रीय  ऋण  परिषद  भी  वित्त  मंत्री की  इच्छा  के  अनुसार  ही  कार्य  करने

 वाली  संस्था  है  ।  बेकिंग  नीति  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  अतः  इस  नीति  पर  सभा  को  विचार

 करना  चाहियें  जिससे  सभी  पक्ष  इस  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  व्यक्त कर  सकें  ।

 ऋण  लेने  वाले  यह  जानते  हैं  कि  यद्यपि  रिज  बैंक  की  दर  5  प्रतिष्ठित  है  तथापि 9

 प्रतिशत  से  कम  दर  पर  ऋण  उपलब्ध  नहीं  होता  ।  ब्याज  को  उचित  दर  निश्चित  करना  भी

 बैंकीय  गीतिका  ही  अग  होना  चाहिये  ताकि  उससे  जनसाधारण  को  लाभ  पहुंच  सके  ।  बैंकों

 सम्बन्ध  में  आर्थिक  प्रबन्ध  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।  बलों  के  कुल  खरच  का  80

 दत्त  भाग  कर्मचारियों  पर  खर्च  किया  जाता  है  ।  जनसाधारण  को  हानि  पहुँचा  कर  बड़े-बड़े

 वेतन  दिये  जाते  बैंकों  को  भी  किसी  ara  संस्था  की  तरह  काय  करना  चाहिये  ।  इससे

 जनसाधारण  को  लाम  पहुँचेगा  ।  एक  अच्छे  साम्यवादी  भी  यही  sear  होता  है  ।  के

 कर्मचारियों  को  अन्य  सरकारी  कर्मचारियों  की  अपेक्षा  जो  अधिक  वेतन  दिये  जाते
 उनसे

 सर्वसाधारण  पर  ही  भार  पड़ता  है  ।

 श्री  स्वतंत्र सिह  कोठारी  नयी  बेकिंग  नीति  के  परिणामस्वरूप  जमाकर्ताओं

 के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  होगा  ।  इससे  बैक  के  ऋणों  का  उपयोग  राजनीतिक  संरक्षण  के

 लिये  किया  जा  सकता  है  ।  अब  ats  का  पुनर्गठन  किया  जायेगा  और  सम्भव  है  कि  राजनीतिज्ञ

 और  सेवा-निवृत्त  असैनिक  कर्मचारी  ats  में  आ  जायें  और  वे  कुछ  ऐसे  लोगों  को  ऋण  देने  के

 लिये  अध्यक्ष  पर  gata  जिनमें  उनका  या  उनके  दल  का  हित  निहित हो  ।  इससे

 के  लिये  आवश्यक  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  अन्यथा  जमाकर्ताओं  के  धन  तथा  उनके

 fer  खतरे  से  पड़

 दूसरी  बात  यह  है  कि  रिजर्व  बेक  के  दबाव  के  कारण  उपयुक्त  प्रतिभूति  पर  ऋणी देने  के

 बारे  में  बेक  के  चेयरमैन  के  निर्णय  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ना  चाहिये  सरकार  को

 emit  का  बीमा  करने  के  लिये  एक  निगम  स्थापित  करना  चाहिये  i  यदि  इस  के

 की  स्थापना  न  की  जा  सकती  हो  तो  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  कि  बैंक  में  धन

 जमा  करने  की  जो  प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिये  5000  रुपये  तक  धीरे-धीरे  रपये
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 या  एक  लाख  रुपये  तक  कर  देनी  चाहिये  और  प्रन्ततोगत्वा  बैंक  में  जमा  समस्त  धन-राशि  की

 गारन्टी  बीमा  निगम  द्वारा  दी  जानी  चाहिये  ।

 श्री  नी०  श्रीकान्त  नायर  मेरा  संशोधन  लघु  उद्योग  की  परिभाषा  के

 सम्बन्ध  में  है  ।  अब  तक  लघु  उद्योगों  के  लिये  5  लाख  रुपये  की  अनुमति है  ।  मूल  विधेयक  में

 इस  रानी  की  अधिकतम सीमा  10  लाख  रुपये  की  गई  थी  ।  अब  इस  राशि को  बढ़ा  कर  20

 लाख  रुपये  किया  जा  रहा  है  ।  लघु  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  20  लाख  रुपये  कौ  सीमा  निर्धारित

 करने  से  लघु  उद्योग  की  परिकल्पना  ही  समाप्त  हो  जाती  है  ।  अतः  इस  सम्बन्ध  में  विचार

 किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  eater  दमण  तथा  :  बैंकिंग  नीति  में  शेयर-होल्डरों  का  कोई  उल्लेख

 नहीं  किया  गया  है  ।  मेरा  संशोधन  यह  है  कि  के  बाद  शेयरहोल्डरों

 को  जोड़  दिया  जाना  चाहियें  जिससे  कि  देयर-होल्डरों  के  हितों  का  मी  ध्यान  रखा  जा  सके  ।

 Shri  Abdul  Ghani  Der  (Gurgaon)  ;  Local  Committee  members  should  also  be  club-

 bed  with  Director  and  similarly  there  should  be  as  joint  auditor  from  Reserve  Bank  also.
 It  should  be  Rs.  ten  lakhs  instead  cf  Rs.  twenty  lakhs,  and  the  percentage  brought

 down

 from  ten  percent  to  5  per  cent.

 Shri  Bibbuti  Mishra  (Motihari)  :  The  main  purpose  of  this  Bill  is  to  provide  loans
 to  farmers  for  the  development  of  agriculture  as  the  farmers  were  being  ignored  for  want
 financial  resources.  The  interests  of  the  farmers  should  find  its  due  place  in  the  banking
 policy,  otherwise  farmers  would  find  it  difficult  to  increase  their  produce.

 My  second  amendment  is  to  substitute  Rs,  10,000  for  Rs.  74  1810.  In  case  a  person
 wants  to  instal  a  consting  Rs.  10,000,  he  should  be  allowed  to  do  s0  ip  the  small

 ‘stale  industry.  He  should  not  be  deprived  of  this  facility  by  putting  the  ceiling  of
 Rs,  7,500.

 उप-प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  जमाकर्ताओं  के  हितों  की

 रक्षा  की  जायेगी  ।  यदि  उनके  हितों  की  रक्षा  नहीं  की  जाती  तो  न  कोई  घन  जमा  करवायेगा

 भोर  न  ही  tat  का  कोई  अस्तित्व  रहेगा  ।  अतः  उनके  हितों  की  रक्षा  से  तो  कोई  इन्कार  नहीं

 कर  सकता |

 जब  यह  कहा  जाता  है  कि  सभी  को  संतुष्ट  करने  के  लिये  ब्याज  की  दर  कम  होनी  चाहिये

 तो  हमें  यह
 मी  समय

 लेना  चाहिये
 कि

 हमें  बैंकों  को  भी  चलाना  है  ।  यदि  हम  आसानी  से  ऋण
 देने

 लग  तो  यह
 भी  बहुत  हानिकारक  होगा  क्योंकि  लोगों को  बुरी  आदत  पड़  जायेगी

 गौर  उनको  नुकसान  होगा  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  अर्थ-व्यवस्था  की  वर्तमान  स्थिति
 भौर  उसकी  आवश्यकताओं  को  देखते  हुए  ब्याज  निर्धारित  किया  जाना  यह  मी

 कहा
 गया  है  कि  बेक  की  नीति  में  जो  भी  परिवर्तन  किया  संसद  की  स्वीकृति  के  बाद  ही  किये
 जाने  चाहिये  ।  मेरा  यह  विचार  है  कि  यदि  सरकार  को  मामूली-सी  बात  के  लिये  भी  संसद  से

 पड़े  तो  सरकार  का  चलना  असंभव  हो  जायेगा  |  दूसरी  ओर  संसद  के  लिये  मी  छोटी
 छोटी  बातों  पर  विचार  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।
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 श्री  बनर्जी  ने  कहा  था  कि  अधिकतम  सीमा  को  कम  करके  10  लाख कर  दिया  जाना

 चाहिये  ।  इन  पर  मैं  यह  कहना  चाहता हुं  कि  इस  प्रदान पर  प्रवर  समिति  ने  विस्तारपूर्वक

 विचार  किया  था  कि  छोटे  उद्योगों  की  अधिकतम  सीमा  20  लाख  रुपये  होनी  चाहिये  या  दस

 लाख  रुपये  ।  मैं  यह  समझता  हूं  कि  अब  उसे  घटा  कर  10  लाख  रुपये  करना  उचित  नहीं  है  ।

 जिन  उद्योगों  में  लाख  रुपये  से  कम  पूजा लगी  हुई  है  उन  पर  रोक  नहीं  लगाई  गई  है
 जो

 कुछ  सदस्यों  की  धारणा  थी  |

 एक  दूसरी  बात  यह  कही  गई  थी  कि  बेक  के  संसाधनों  का  प्रयोग  मुख्य  रूप  से  किसानों

 के
 लिये

 किया  जाये
 |  परन्तु मैं  यह

 बात
 स्पष्ट

 रूप
 से

 बता
 देना  चाहता हैँ  कि

 बेक  केवल

 किसानों  के  लिये  ही  नहीं  है  ।  उनके  संसाधनों  का  प्रयोग  किसानों  के  लिये  ही  नहीं  हो

 सकता  |  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  हम  कृषि  को  प्राथमिकता  वाला  क्षेत्र  मानते  हैं  परन्तु  मेरा  निवेदन

 यह  है  कि  प्राथमिकता  वाले  अन्य  क्षेत्र  भी  तो  हैं  ।  हमें  उन्हें  भी  तो  स्थान  देना  होगा  ।

 मुझे  खेद  है  कि  मैंने  लेखा-परीक्षक  की  टिप्पणी  का  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।  अतः  मैं  अब

 यह  बता  देना  चहता  हूं  कि  रिवेंज  बेक  का  कोई  गनर  किसी  व्यक्ति  को  ऋण  देने  के  बारे  में

 कोई  अनुदेश नहीं  देगा  faa  मंत्री  भी  न  तो  स्वयं  ऐसा  करेगा  कौर  न  किसी  और  को  ऐसा

 करने  देगा  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  राजनीतिक  प्रश्न  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  खांडेकर  अपने  संशोधन  संख्या  3  और  4  वापिस  लेना  चाहते  हैं  ।

 सभा  की  अनुमति  से  वापिस  लिये  गये  !

 The  amendments  were,  by  leave,  withdrawn

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  भ्रमण  संशोधन  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखता हूँ
 :

 wa  संशोधन  सतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  |

 The  other  amendments  were  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :  *कि  खण्ड  2  विधेयक  का  अ  ग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  विया  गया  |

 Clause  2  was  added  to  the  Bill.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  स्थगित  होती  है  और  2.15  बजे  म०  ge  पुनः  समवेत

 होगी ।

 इसके  पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिये  सवा  वो  बजे  म०  प०  तक  के  लिये

 स्थगित हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  quarter  past  fourteen  of  the  Clock.
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 मध्याहन  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक
 सभा  सका

 दो  बजे  Ho  प०  पर
 पुनः  ants  हुई

 The  Lok-Sabha  reassembled  after  lunch  at  quarter  past  fourteen  of  the  Clack,

 उपाध्यक्ष  महोदय  पोठासोन  हुए  }

 Mr.  Deputy  Speaker  ह  the  Chatr  प

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  खण्ड  3  पर  चर्या  करेंगे  ।  इस  खण्ड  पर  बहुत  से  संशोधन

 सदस्य  इस  खण्ड  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहें  वे  कर  सकते  हैं  |

 att  नारायण  खांडेकर
 ः  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  6,  7,  8,  76  और  77

 प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 श्री  देवकी  नवीन  पाटो दिया  :
 मैं  अपना  संशोधन  संख्या  9  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 श्री  स०मो०  बनों  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  33  और  34  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  श्रीनिवास  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  46  और  47  प्रस्तुत  करता  कहूँ
 ।

 VY  लोगों  प्रभु  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  60,  61  और  62  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  इखजीत  गुप्त  :  मैं  अपना  संख्या  75  प्रस्तुत  करता हूँ
 ।

 इरा स्मो  डी  सेक् वोरा  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  100,  101,  102,

 125,  127,  128  और  129  प्रस्तुत  करता हूँ  ।

 श्री  नारायण  खांडेकर  :  संशोधन  संख्या  6  बहुत  सरल  है  ।  इस  ave  के  अधीन  निदेशक

 मंडल  में  51  प्रतिशत  ऐसे  गेर  उद्योगपति  लोग  होंगे  जिनको  9  विषयों  में
 से  एक  या  एक  से

 अधिक  विषय  का  विशेष  ज्ञान  होगा  इस  सम्बन्ध  में  मेरी  आपत्ति  यह  है  कि  हम  अचानक  ही

 ऐसी  स्थिति  को  छोड़कर  जहां  कानूनी  आवश्यकता  नहीं  उस  स्थिति  पर  जा  रहे  जहां  51

 प्रतिशत  लोगों  को  इस  प्रकार  शामिल  करना अपेक्षित  है  ।  अतः  मेरा  सुभाव  हैਂ  कि  51'  प्रतिशत

 की  बजाय
 40

 प्रतिशत  की  व्यवस्था  करना  अधिक  अच्छा  होगा  |

 जहां  तक  संशोधन  संख्या  7  का  सम्बन्ध  है  मेरा  यह  सुभाव  है  कि  बक  के  एक्जीक्यूटिव
 चेयरमेन  को  रिजवी  बैंक  द्वारा  स्वीकृत  वित्तीय  संस्था  का  डाइरेक्टर  नियुक्त  किये  जाने  को

 अनुमति  दी  जानी  चाहिये  ।  मेरा  एक  यह  मी  सुभाव  हैं  कि  किसी  व्यक्ति  किसी  फर्म  यां

 कम्पनी  में  निदेशक  के  अतिरिक्त  और  कोई  हित  होने  के  चेयरमेन  बनने  के  लिये

 war  नहीं  सभा  जाना  चाहिये  क्योंकि  ऐसे  पहले  ही  व्यवस्था  है  कि  fd  का

 डाइरेक्टर  इस  तरह  की  संस्थानों  का  डाइरेक्टर  हो  तो  उन  संस्थाओं  को  बैंक  ऋण  नहीं

 जत
 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  प्रतिबन्ध  को  हटा  दिया  जाना  चाहिये  ।

 मेरा  दूसरा  सुभाव  यह  है  कि  जिस  व्यक्ति  को  नियुक्त  करने  की  बात  चल  रही  उसे

 अयोग्य  नहीं  ठहराया  चाहिये
 कि  नियुक्ति  के  समय  ।  मेरा
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 कहना  a  कि  अयोग्यता  का  प्रश्न  उसके  चेयरमेन  नियुक्त  किये  जाने  के  पश्चात  ही  उठाया
 जाना  चाहिये  यदि  ag व्यक्ति  उन  अयोग्यताओं  को  निर्धारित  अवधि  के  अन्दर  दूर  नहीं  कर

 पाता  तो  उसे  हटाया  जा  सकता  है  ।

 अन्त  में  मेरा  एक  निवेदन  है  कि  इसमें  एक  यह  उपबन्ध  है  कि  रिज  बंक  को

 यह  दी  गई  है  कि  यदि  वह  चेयरमन  को  उस  पद  के  योग्य  नहीं  समानता  at

 ae  उस  पद  से  हटा  सकता  ।  यह  एक  खतरनाक  उपबन्ध  क्योंकि  उसे

 अयोग्य  ठहरने  के  सैंकड़ों  कारण  हो  सकतें  अतः  मेरा  यह  सुभाव  है  कि  इस

 में  एक  यह  उपबन्ध  जोड़  चाहिये  कि  किसी  व्यक्ति  को  ऐसे  पद  पर  काम

 करने  के  लिये  केवल  इसलिये  अयोग्य  नहीं  amar  जायेगा  ag  रिज  बैंक  की

 ब्रित्तीय  नीति  तथा  बेक  नीति  अथवा  सरकार  की  वित्तीय  या  आर्थिक  नीति  का  आलोचक  है  |

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  मेरा  संशोधन  एक  महत्वपूर्ण  संशोधन  है  ।  यह  ॒  संशोधन

 ऐसे  चेयरमन  को  अपील  करने  के  अधिकार  के  बारे  में  जिसके  विरूद्ध  भारत  का  feast  बैंक

 उसे  हटाने  का  आदेश  पास  करे  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जिस  चेयरमैन  को  हटाने  का  आदेश

 area  के  रिजवी  बंक  द्वारा  जारी  किया  जाता  है  उसे  अपील  करके  मामले  को  पंच  नदियों  के

 लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त  उच्चतम  या  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  के  पास  ले  जाने

 का  अधिकार  होना  चाहिए  i  इस  विधेयक  के  अस्तंगत  सरकार  जिसका  उसमें  अपना

 स्वारथ  होता  अपील  की  जा  सकती  क्योंकि  राजे  बेक  ने  सरकार  के  आदेशानुसार  भी  काय

 करता  है  ।  तभी  न्याय  जा  सकता है  ।

 ait  स०  ato  बनर्जी  :  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  पृष्ठ  5  पर  से  12  तक  पंक्तियां  निकाल

 जानी  मन्त्री  महोदय  को  इस  पर  सुविचार  करना  चाहिये  i  पृष्ठ  5  पर  पंक्ति  20

 22:  तक  हटाये  जाने  के  बारे  में  विस्तार  में  न  जाता  हूँ  मैं  ae  कहना  चाहता  हूं  कि  इस

 संशोधन  के  स्वीकार  किये  जाने  से  विधेयक  के  स्वरुप  पर  कोई  फर्क  नहीं  पड़ेंगी  ।  मेरा  यह  भी

 निवेदन  कि  संशोधन  संख्या  35  स्वीकार  किया  जाये  ।

 श्री  श्रीनिवास  मिंबर  :  मेरा  पहला  संशोधन  संख्या  46  जिसमें  ges  6  पर  दिये  गयें

 उपबन्ध
 की  मद  (=)  को  हटाने  का  प्रस्ताव  है  ।  चाहे  हमने  उसमें  जो  विचार  है  वे  सारे

 देश  के  विचार  हैं  उसका  मन्त्री  महोदय  पर  कोई  असर  नहीं  हुआ  उन्होंने  कहा  है  कि

 एजेन्ट  अथवा  किसी  वाणिज्यिक  या  औद्योगिक  संस्था  का

 ताबेदार  या  मालिक  भी  चेयरमन  नहीं  बन  सकता  |  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  फिर  चेयरमेन

 कौन  व्यक्ति  बन  सकता  ।  शायद  उनका  ag  कहना  है  कि  चेयरमेन  बनने  के  पंचायत  ag  कोई

 अन्य  व्यवसाय  नहीं  करेगा  ।  इसलिये  मेरा  यह  सुभाव  है  कि  हमें  ऐसे  शब्दों  को  निकाल  देना  चाहिये

 जिसमें  यहं  कहा  गया  है  कि  अमुक  व्यवसाय  करने  के  कार शा  उसे  चेयरमेन  बनने  के  अयोग्य

 जायेगा

 दूसरा  संबोधन  ges
 7  पर  धारा  10  ग

 कें  बारे  में  है  ।  इस  खण्ड  केਂ  मी  बड़ों  दूरगामी

 परिणाम  निकलेंगे  धारा  10.  क  या  10  के  अधीन
 रिजर्व  बैंक

 रा  नियुक्त  कि

 किये  जाने

 निदेशक  या  चेयरमैन के
 wor
 पास  बेकिंग  कम्पनी  के  योग्यता  शेयरों का

 Serre.  का
 होना  आवश्यक
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 नहीं  होगा  ।  ऐसी  स्थिति  में  यह  बात  होगी  कि  यदि  उस  व्यक्ति  का  अपना  कोई  स्वयं  नहीं

 होगा  तो  वह  as  बड़  उद्योगपतियों  के  आदेशानुसार  काम  करने  लगेगा  |

 श्री  लोबो  प्रभु  :  मरे  संशोधनों  पर  बैकों  के  ढांचे  के  संदर्भ  में  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 हमारे  बैंकों  का  ढांचा  अ  शिकारियों  के  कुछ  अ  हों  और  विशेषकर  जनता  द्वारा  जमा  की  जाने

 वाली  राशि  से  बना  होता  है  ।  इसलिये  जिस  कानून  से  राशि  जमा  होने  पर  ठेस  पहुंचे  वह

 कानून  जन  साधारण  के  हितों  के  विपरीत  होता  है  ।  यदि  निदेशकों  में  51  प्रतिशत  ऐसे  लोग

 शामिल  किये  जायें  जिनका  बैकों  में  या  निजी  शेयरों  में  अथवा  अपनी  जमा  रकम  में  कोई  स्वाद

 नहीं  है  तो  बेंकों  में  जमा  पू  जी  नहीं  बढ़ेगी  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  हमारा  भ. उद्द इय

 जमा  पूजी  बढ़ाने  का  है  तो  हमें  बोड़ें  आफ  डाइरेक्टर्स  में  जमाकर्त्ता  रखने  होंगे  ।  मेरा  मी

 निवेदन  है  कि  de  के  उक्त  पदों  पर  ऐसे  लोगों  को  रखना  नहीं  होंगा  जो

 बेरोजगार  हों  ।

 मेरा  दूसरा  संशोधन  चेयरमेन  के  बारे  में  मेरा  यह  सुभाव  है  कि  निदेशकों  का  चुनाव

 मी  अ  उधारियों  अथवा  जमाकर्ताओं  द्वारा  ही  किया  जाना  चाहिये  ।

 मैने  अपने  तीसरे  संशोधन  में  कहा  है  कि  बर्खास्त  किये  गये  चेयरमैन  को  अपील  का  निराले

 सरकार  के  हाथ  में  नहीं  होना  चाहिये  ।  इसका  areas  यह  कि  feast  बैंक  सरकारी  बेक  हैं  और

 सरकार  उसका  अवश्य  समर्थन  करेगी  ।  इस  मामले  पर  सभा  को  ही  निकाय  लेना  चाहिये  कि

 चेयरमैन  बर्खास्तगी  न्यायोचित  है  अथवा  नहीं  ।  इसके  लिये  बर्खास्तगी  की  कायंवाही  वृत्तान्त

 सभा  पटल  पर  रखा  जाना  चाहिये  ।

 धपो  इकजोत  fag  गुप्त  :  कल  आम  चर्चा  के  दौरान  मैंने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  था

 कि  इस  कानून  के  बनने से  पहले  ही  बड़े  as  बैंकों  ने  अपने  महा  प्रबन्धकों  को  चेयरमैन  नियुक्त

 कर  लिया  है  ।  इसलिये  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूँ  कि  क्या  ऐसे  लोग  इस  विधेयक  में  उल्लिखित

 area  के  अंतगर्त  भायेंगे  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  यदि  वे  लोग  saga  के  ...

 ae  आयेंगे  तो  अहंता  खण्ड  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  अनावश्यक  है  ।

 संशोधन  संख्या
 75

 पर  आते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  निदेशक  थोडे  में  ऐसे

 व्यक्ति  होने  चाहिये  जिनको  सुची  में  दिये  गये  एक  या  अधिक  चिड़ियों  में  विशेष  योग्यता  या

 व्यावहारिक  अनुभव  प्राप्त  हो  ।  बैंक  उद्योग  में  मजदूर  संघ  आन्दोलनों  से  सम्बन्धित  जानकारी

 था  अनुभव  प्राप्त  व्यक्तियों  को  भी  इस  ate  में  लिया  जाना  चाहिये  ।  ऐसा  कार्य  बैंकों  पर

 सामाजिक  नियंत्रण  के  सद्द  तय  के  अनुरूप  होगा  ।  मेरा  यह  विचार  है  कि  बैंकों  को  भ्रच्छी  तरह
 तथा  कुशलतापूर्वक  चलाने  के  लिये  उनका  प्रबन्धकों  के  साथ  निकट  सम्बन्ध  होना  चाहिये  ।

 Shri  Abdu)  Ghani  Dar  :  The  representative  of  the  employees  should  be  taken  on
 the  Board  of  Directors  of  a  bank.  He  will  be  the  only  person  who  would  be  in  a  position
 to  point  out  cases  of  embezzlement  and  other  corrupt  practices  by  the  management.

 श्री  सेक् वोरा  :  इस  विधेयक  की  योजना  के  अनुसार  बैंक  रिजर्व  बेक  द्वारा  निर्धारित
 नीति  के  अन्तत  कार्य  करेंगे  ।  इस  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  है  कि  रिजर्व  बैक  की  सहमति
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 विधेयक-जारी

 निदेशक  मण्डल  में  51  प्रतिश्त  से  अधिक  सदस्य  उल्लिखित  विषयों  की  विशेष  जानक।री  रखने

 वाले
 लोग  होने  चाहिये  ।  इसमें  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  ताकि  51  प्रतिशत  सदस्य  बेक

 के  पूर्णकालिक भमेंचा री  हो  सकें

 यदि  बैक  का  चेयरमेन  किसी  क्लब  का  अध्यक्ष  बनना  चाहता  है  तो  कोई  मी  यह

 स्वीकार  नहीं  करेगा  कि  उनका  यह  पद  धारणा  करना  लोक  हित  में  है  ।  इसलिये  मैंने  अपने

 संशोधन  इन  शब्दों  को  चाहा है  |

 मेरे  संशोधन  संख्या  100  का  उद्देश्य  उपखण्ड  (7)  के  परमाणु  एक  परन्तुक  जोड़ना  है  ।

 विधेयक  में  यह  व्यवस्था  है  कि  बैक  का  चेयरमैन  जिसके  विरुद्ध  frag  ने  पद  से

 हटाने  का  भादेश  जारी  किया  आदेश  प्राप्ति  के  30  दिन  के  भीतर  केन्द्रीय  सरकार  से  अपील

 कर  सकता  है  ।  इसके  साथ  एक  परन्तुक  यह  जोड़  देता  चाहिये  कि  यह  अपील  करने  पर  पद  से

 हटाने  का  कथित  आदेश  उस तारीख  तक  निष्प्रभावी  रहेगा  जब  तक  कि  केन्द्रीय  सरकार  उक्त

 अपील  पर  न  दे  दे  ।

 Shri  Bibbuti  Mishra:  The  Proviso  says

 ‘eProvided  that  out  of  the  aforesaid  number  of  directors  not  less  than  two  shall
 be  persons  having  special  Knowledge  or  Practical  experience  in  respect  of  agricul-
 ture  and  economy,  cooperation  or  small-scale

 The  Finance  Minister  should  assure  the  House  that  the  representatives  of  the  actual
 tillers  will  be  taken  on  the  Board  of  Directors  and  that  the  representatives  of  big  industry
 establishments  who  own  large  farms  shall  not  be  taken  on  the  Board  of  Directors  of  a
 bank.  It  is  necessary  to.safeguard  the  interests  of  farmers.

 Shri  George  Fernandes  :  Clause  3  which  relates  to  the  composition  of  the  Board
 of  Directors  is  a  very  vital  clause  of  this  Bill.  If  we  are  really  anxious  to  bring  about
 social  control  of  banking  institutions  we  should  include  the  representative  of  trade  union
 in  the  Board  of  Directors.  Government  should  accept  this  amendment  otherwise  811  talk
 of  social  control  of  banks  is  meaningless.

 श्री  सोरारजो  देसाई  :  पहले  संशोधन  का  अभिप्राय  निदेशक  मण्डल  में  विभिन्न  पक्षों

 का  प्रतिनिधित्व  51  प्रतिश्त  से  घटाकर  40  प्रतिश्त  करना  है  ।  इस  संशोधन  से  इस  विधेयक

 की  समूची  योजना  ही  विफल  हो  जायेगी  ।  हम  चाहते  हैं  कि  निदेशक  मण्डल  बड़े  उद्योगपतियों

 के  प्रभुत्व  से  मुक्त  हो  ।  यदि  प्रबन्ध  में  उनका  बहुमत  हो  तो  उनको  नहीं  हटाया  जा  सकता  |

 इसलिये  ऐसा  करना  संभव  नहीं  है  और  यह  संशोधन  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  |

 जहां  तक  खातेदारों  को  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिये  संशोधन  का  सम्बन्ध  है  यह  व्यावहारिक  नहीं

 क्योंकि  वे  बदलते  रहेंगे  |  इसके  अतिरिक्त  उनको  उसमें  रखना  जरूरी  भी  नहीं  है  ।  वास्तव

 में  अधिकांश  निदेशक  खातेदारों  के  ही  प्रतिनिधि  क्योंकि  उनकी  भी  रकम  जमा  होगी  ।

 इसलिये  उनके  हितों  का  ध्यान  रखा  जायेगा  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  तथा  श्री  द्वार  चाहते  हैं  कि  कर्मचारी  संघ  आन्दोलन  की  अच्छी  जान

 तनय क्त रखने  वाले  व्यक्ति  को  भी  निदेशक  ate  में  नि
 wre  किया  जाना  चाहिये  ।  मैं  व्यक्तिगत
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 रूप  से  इसके  विरुद्ध  नहीं  हूं  परन्तु  यह  विषय  तो  सामान्य  नीति  तय  करने  से  सम्बन्ध aT

 है  ।  प्रस्तावित  संशोधन  की  भाषा  ऐसी  है  जिससे  मेरे  माननीय  मिन  की  तरह  के  राजनीतिकों

 को  निदेशक  बों  में  स्थान  मिल  क्योंकि  वे  बेक  कर्मचारियों  के  संघ

 की  अच्छी  जानकारी  रखते  हैं  ।

 श्री  चाहते  हैं  कि  निदेशक  कालिक  कर्मचारी  होने  चाहिये  अध  बह

 होगा  कि  केवल  कर्मचारी  ही  निदेशक  होंगे  चाहे  योग्यता  हों  या  नहीं  ।  दोनों  बातें

 aaa  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  में  इसका  समर्थन  कोई  अन्य  व्यक्ति  नहीं  करेगा  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  2  प्रतिनिधियों  के  स्थान  पर  25  प्रतिनिधि  चाहते हैं  ।  निदेशकों  at

 संख्या  10  या  15  होती  है  ।  इसलिये मैं  25  कसे  कर  सकता हूँ  ?  मैंने  कहा  है  कि

 कमसे कम  दो  उनका  प्रतिनिधित्व  करेंगे ।  उनकी  सख्या  2  से  अधिक  भी  सकती है  ।

 उनमें  बड़े  उद्योगपति जो  कृषक  भी  हैं  नहीं  आ  सकते ।  ने  49  प्रतिशत के  अस्तगत  आएंगे
 51  प्रतिदिन के  अन्तगंत  नहीं  ।

 श्री  बनर्जी  ने  कहा  है  कि  यदि  निदेशक  मण्डल  के  गठन  में  कोई  शटि  पाई  जाये
 तो

 निदेशक  मण्डल  की  कार्यवाही  अवैध  हो  जायेगी  ।  यह  बहुत  खतरनाक  चीज  होंगी  ।  इससे

 तांबे  काय  ही  नहीं  कर  सकेंगे  ।  उस  चली  को  निदेशक  मण्डल  बाद  में  ठीक  कर  फकत  है  ।

 at  दांडेकर  गया  रिवेंज  बैक  द्वारा  इंस  सम्बन्ध  में  स्वीकृत  किसी  वित्तीय  संस्था  का

 निदेशकਂ  az  जोड़ना  चाहते  हैं  ।  एक  झोर  तो  वे  सभी  दाक्तियां  भी  नहीं  देना  चाहते

 यहां  पर  दी  गई  हैं  और  दूसरी  ओर वे  उन  दोषियों  को  और  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।  यह  '  किसी

 बैक  के  हित  में  नहीं  होगी  कि  चेयरमेन  कहीं  अन्यत्र  मी  निदेशक  होना  चाहिये  ।  मैं  नहीं

 कि  वे  किसी  अन्य  कारोबार  में  व्यस्त  हों  ।  उन्हें  केवल  बैंकों  के  हितों  की  ही  रक्षा  करनी

 चाहिये  ।  इसीलिये  मैं  किसी  भी  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 थी  श्रीनिवास  मिशन  At  संशोधन  संख्या  46  और  417.0  के  बारे  में  स्थिति  व्या  है  :?

 सोरारजो  देसाई :
 मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  वे  कोई  अन्य  कारोबार  या  धन्धा

 नहीं कर  सकते  |

 श्री  देवता  नन्दन  क्या  वे  मेरा  संशोधन  स्वीकार  करेंगे  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  वे  चाहते हैं  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  या  अन्य

 न्यायाधीशों  को  ही  सब  कुछ  करना  चाहिये  ।  यह  संभव  नहीं  है  1

 श्री  लोबो  प्रभ :  मेरा  संशोधन  सभा  पटल  पर  आदेशों  को  रखने  के  बारे  में
 इसमें तो  कोई  आपत्ति

 नहीं  होनी  चाहिये  ।

 थी  मोरारजी  देसाई
 :

 प्रत्येक  आदेश  सभा  पटल  पर  नहीं  रखा  जा  सकता  |

 कमी  स०  सो ०  बीजों  :  संशोधन  संख्या  75  को  पृथक  से  मतदान  के  लिये  रखा  जाये
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 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  मतदान  के  लिये
 रखे  गये

 तथा  स्वीकृत हुए
 |

 The  amendments  were  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  संशोधन  संख्या  75  को  मतदान  के  लिये  रखता  हूँ
 ।

 लोक-सभा  में  सत  विभाजन  gat

 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष  में  42  विपक्ष  में  90

 Ayes  42  Noes  जज

 प्रस्ताव  प्रिवी  FAT  |

 The.  motion  was  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है

 खण्ड  3  विधेयक  का  अंग  बने  ै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 |

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  में  जोड  दिया  गया  |

 Claase  3  was  added  to  the  Bil

 खण्ड  4  16  में  संशोधन )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 थी  नारायण  वाडेकर  :  मैं  इस  खण्ड  का  विरोध  करता हूँ  ।  इसका  sew  मूल  श्री

 नियम  की  धारा  16  का  संशोधन  करना  है  और  इस  आशय  की  उपधारा  (3)  जोड़ना  है  कि

 उपधारा  (
 1  दें

 उल्लिखित  कोई  बात  रिजर्व  बैंक  द्वारा  नियुक्त  किये  गये  किसी  निर्देशक  पर

 लागू नहीं

 उपधारा  (1)  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ओर  इसमें  उल्लिखित  अनहैँंतांओं  ऐसे '  किसी

 निदेशक  को  झरता  नहीं  रखा  जाना  चाहिये  ।

 at  मोरारजी  देसाई :
 रिज  बैंक  किसी  निदेशक  की

 नियुक्ति
 करते  समय  यह  aa

 अवद्य  देखेगा  कि  उसका  किसी  अन्य  कारोबार  में

 ala rat >

 न

 हो

 ।

 परन्तु
 किमी-कमी '  एक  ही

 व्यक्ति  को  E34  स्थानों  पर  नियुक्त  करना  जरूरी  हो  जाता  तो  ऐसी  स्थिति  में  इस  उपबन्ध

 का  होना  जरूरी  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  4  विधेयक  का  अंग  बने  1.0
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  झा  |

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  4  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  4  was  added  to  the  Bill

 eve  5  20  के  स्थान  पर  नई  धारा  का

 थी  नारायण  वाडेकर  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या
 10,  12,  13,  14,  15  कौर

 16  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 ait  गनी  दार  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  26,  27  और  82  प्रस्तुत  करता हूँ
 ।

 श्री  इस् जीत  गुप्त  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  35  और  36
 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  स्वतंत्र  fag  कोठारी
 :

 मैं  अपने  संशोधन  संख्या  63  कौर  66  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 att  लोबो  प्रभु  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  64  प्रस्तुत  करता  हूं

 थ्री  नुमाई  शाहू  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि

 पृष्ठ  9  पर  पंक्ति  36  से  39  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये

 (b)  ‘“Director’’  includes  a  member  of  any  board  or  committee  in  India  constituted

 by  a  banking  company  for  the  purpose  of  managing,  or  for  the  purpose  of

 advising  it  in  regard  to  the  management  of  811,  all  or  any  of  its  affairs

 में  किसी  बुकिंग  कम्पनी  के  सभी  या  किसी  मामले  के  प्रबन्ध  के  ae

 में  सलाह  देवें  अथवा  उसका  प्रबन्ध  करने  के  योजनार्थ  उस  बेकिंग  कम्पनी  ढारा

 भारत  में  गठित  किसी  ats  या  समिति  का  सदस्य  शामिल  है  ।]  (83)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  थे  सब  संशोधन  सभा  के  समक्ष  हैं  |

 शी  नारायण
 वाडेकर

 :
 मेरे  संशोधन  संख्या  10,  11  और  12  का  उद्देश्य  उधार  लेने

 वाली  उस  कम्पनी  को  एक  बेक  से  उधार  लेने  के  लिये  केवल  तभी  wag  करार  देना  है  जबकि

 निदेशक  का  उसमें  काफी  हित  हो  ।

 संशोधन  संख्या  13  का  सम्बन्ध  केवल  ऋण  देने  से  है  ।  हित  आदि  के  होते  हुए  मी  ऋण

 ऐसी  संस्थानों  जिनमें  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  राज्य  सरकार  का  पर्यापत  हित  कम्पनियों

 की  सहायक  कम्पनी  और  स्थानीय  प्राधिकार  को  दिये  जाने  चाहिये  ।  इसका  कोई  कारण  नहीं

 है  कि  उन्हें  केबल  इस  कारण  अयोग्य  कर  दिया  जाये  कि  किसी  कम्पनी  या  बैंक  के  निदेशक

 का  इनमें  से  किसी  एक  के  साथ  सम्बन्ध  है  ।

 ऋण  की  अदायगी  का  समय  एक  वर्ष  निर्धारित  किया  गया  है  ।  यह  उचित  प्रतीत

 नहीं  होता  और  इसे  बढ़ा  कर  3  ad  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।
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 विधियां  विधेयक-जारी

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  Clause  5  contains  certain  restrictions  on  the  giving  of

 loans  and  advances  by  a  bank.  It  should  contain  the  provision  that  any  Director  or

 Member  of  any  local  committee  of  any  bank  will  not  be  able  to  obtain  loan  or  advance

 unless  security  to  the  extent  of  iO  per  cent  of  the  amount  is  given.  That  clause  also

 mentions  that  no  bank  will  give  loan  or  advance  on  the  security  of  its  shares  to  any  person
 to  whom  any  Director  is  related  as  a  partner  or  in  this  form  of  a  guarantee.  After  the

 word  *‘Directorਂ  member  of  the  regional  committeeਂ  sh  ould  be  inserted,  It  should

 also  be  provided  that  no.  bank  will  give  loans  or  advances  to  any  person  who  is  black-
 listed,  unable  to  repay  Government  debt  or  who  is  an  undischarged  insolvent,

 1.0  इन्द्रजीत  मूल  विधेयक  में  एक  वह  के  समय  का  उल्लेख  है  जिसके  भीतर  हो

 ऋण  तथा  पैदा  धन  का  चुकाया  जाना  अपेक्षित  है  ।  प्रवर  समिति  ने  यह  अवधि  :  बढ़ा  कर

 धबऋ  कर  दी  है  aa  रिजवी  बैक  को  यह  और  शक्ति  देने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  कि  वह

 कुछ  प्रकार  के  ऋणों  और  पेशगी  धन  इस  प्रयोजन  के  लिये  ऋण  और  पेशगी  धन  न  कहें  ।

 यह  बड़ी  खतरनाक  बात  है  ।  पहले  ऋणी  और  पेशगी  धन  बिना  किसी  प्रतिभूति  के  दिये  गये

 हैं  और  उन्हें  चुकाया  नहीं  गया  ।  इस  उपबन्ध  में  ऐसी  छूट  प्राप्त  करने  के  लिये  रेलवे  बैंक  फर

 अनुचित  दबाव  डालने  की  शक्ति  निहित  है  ।  इसलिये  इस  उपलब्ध  का  विरोध  जाना

 चाहिये  ।

 थ्री  स्वतन्त्र  तीन  कोठारी  :  जितने  समय  में  यह  ऋण  चुकाया  जाना  चाहिये  उसे  3  बं

 से  कम  करके  |  हर्ष  कर  दिया  गया  है  ।  यह  उचित  नहीं  है  क्योंकि  जिस  कम्पनी  ने  अधिक

 mu  लिया  है  उसके  लिये  इस  थोड़े  से  समय  में  ऋण  चुकाना  कठिन  हो  जायेगा
 ।  इसलिये

 पह  अवधि  3  वर्ष  ही  रखी  जानी  चाहिये  ।  रिजर्व  बैंक  को  यह  शक्ति  दो  जानी  चाहिये  कि  यह

 आवेदन-पत्र  प्राप्त  होने  पर  इस  अवधि  को  बढ़ा  सके  ताकि  उद्योगों  को  कोई  हानि  न  पहुंच

 पाये  ।

 att  लोबो  प्रभु  :  आज  देश  के  सामने  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  बैंकों  का  उद्योगों  के
 साथ  झगड़ा

 होना  देश  के  हित  में  है  ।  मंदी  के  समय  में  उद्योगों  के  रास्ते  में  अडचन  डालना  उचित  न  होगा  ।

 उद्योग  को  अब  तक  बहुत  धक्के  लगे  हैं  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  यह

 इस  उपबन्ध  को  रहने  दें  कि  ऋण  केवल  रिज  बेक  की  पूर्वे  अनुमति  से  ही  दिये  जायें
 ।

 श्री
 मतुभाई  पटेल

 :  मेरा  संशोधन  बहुत  सरल  है  और  इसका  उद्देश्य  निदेशक को

 परिभाषा  में  परिवर्तन  करना है  ।.  शब्द  में  किसी  शेक  में  सभी  या  किसी  मामले  के

 प्रबन्ध  में  सलाह  देने  के  उद्  दय  से  या  प्रबन्ध  करन ेके  उदय  से  उस  बंक  द्वारा  गठित  भारत

 में  किसी  बोर्ड  या  समिति  के  सदस्य  को  शामिल  किया  जाना  चाहिये  ।

 इरा स्मो डी०  सेक् वो रां  :  इस  समय  ऋणों  को  चुकाने  की  अवधि  एक  बर्ष  है  और

 रिज
 बैंक

 को
 इसे  बढ़ाने

 की
 शक्ति  दी  गई  है  ।

 यह  अवधि  ag  होनी  चाहिये और  रिज

 बैंक  को  समय  बढ़ाने  के  लिये  दी  गई  af  समाप्त  कर  दी  जानी  चाहिये  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मैं  उस  संसोधन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  जिसमें  ऋणों  को

 चुकाने  की  अवधि  एक  वर्ष  से  बढ़ा  कर  3  वर्ष  करने  का  सुभाव  है  ।  इस  प्रदान  पर  प्रवर  समिति
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 -  चर्चा  की  गई  थी  और  समय  बढ़ाने  के  मामले  पर ae  नो  मिली  |  बेक  को  यह

 शक्ति  केवल  एक  समझोते  के  तौर  पर  दी  गई  है  ।

 मैं  संशोधन  संख्या  83  को  स्वीकार  करने  के  लिये  तयार  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  83  को  छोड़कर  समी  संशोधन  मतदान ew

 लिये  रखें  गये  तथा  स्वीकृत हुए

 (All  amendments  except  amendment  No.  83  were  put  and  ॥  adr  ve. agatt ived d.)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रथम यह  है

 पर पंक्ति
 36

 से  39  के  स्थान
 पर

 निम्नलिखित  रखा  जाये
 :--

 (b)  includes  a  member  of  any  board  or  committee  ‘in  India  constituted
 by:a  banking.  company  for  the  purpose-of  managing,  as  for.the  purpose:  ‘of

 advising  it  in  regard  to  the  management  of,  all  or  any  of  its  affairs.’

 ['  में  किसी  बेकिंग  कम्पनी  के  सभी  या  किसी  मामले  के  cere के

 बारे  में  प्रयोजनों  सलाह  देने  अथवा  उसका  प्रबन्ध  करने  के  उस  बेकिंग

 करेगी  द्वारा  मौत  में  गंठित  किसी  बॉड  या  समिति  sr  arrfiver  हैਂ

 (835)

 प्रस्ताव
 The  motion  was-adopted

 ee  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 Clause  5,.88  amended,  was  added  to  the  Bill

 ars

 on
 श्नौनिधास  मिश्र

 :  में  खण्ड  6  पर  संशोधन  संख्या  48  प्रस्तुत  करता हू  ।

 संशोधन  dear  48:  मतदान  के  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  gut
 ]

 Amendment  No.  was  put-and  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रदान यह  है

 ‘fe  खण्ड  6  विधेयक  का  अंग  बने  ही

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ger
 The  motion  was  adopted

 wee 6:  व्यापक  में  विया  गया  |

 Clause:6:was  added  to  the  Bill
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 6  £968
 बेकिंग  विधियाँ  विधियक  (are)

 "4
 विधेयक

 में  जोड़  दिया  गधा  |

 Clause  7.was  then  2dded  to  the  Bill.

 ण्य  8-  30  का  संदिग्ध )

 Shri  Bibhuti  Mishra;  1-move  my  amendment  No.  139.  At  present  the  accounts
 of  the  banks  are  audited  by  Chartered  Accountants  If  these  accounts  are  audited  by
 Government  Auditors  many  lapses  would  be  detected

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  रिज  बेक  को  पहले  से  ही  यह  शक्ति  प्राप्त  है
 कि  ae  यदि

 बआवइयपक  समझे  तो  किसी  बैंक  के  लेखों  करा  सरकारी  लेखा  परीक्षक  द्वारा  परीक्षण  करा

 सकता है

 संशोधन  संख्या  129  मतदान  के  लिये  रखा  पा  तथा  स्वीकृत  gat

 Amendment  No.  139  was  put  and  negatived,

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्ररन यह है यह  है

 ग्रीक  खण्ड  8  विधेयक  का  अंग  बने  |

 श्रस्लाव  स्वीकृत  |

 Tbe  motion  was  adopted

 खण्ड  8  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  8  was  added  to  the  Bill

 ag  9  भोर  10  विधायक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 ause  9  and  10  wereadded  te  the  Bil}

 स्वच्छ  11

 श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  मैं  झपने  संशोधन  संख्या  17  और  18  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 श्रीनिवास  मिशन  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  49  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 थी  इरा स्मो  डो०  सेक् वीरा  :
 मैं  अपने  संशोधन  संख्या  108  और  109  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 श्रीनिवास  मिश्र
 :  मैं  चाहता  हूं  कि  निदेशक  बोर्ड  का  अध्यक्ष  रिजर्व  बैक  की  पूर्व

 axa
 बिना  नियुक्त  किया  ।  रिज  ब्रेक  में  अपना  अवुम्पेदन  दे  amar है

 ।  यदि

 रिजर्व  बैंक  अपना  अनुमोदन  नहीं  sat  तो  उसे  हटाया  जा  सकता  है  ।

 छोलस  होपकिन्स :
 सेरा  निवेदन है  कि

 अध्यक्ष  को  नियुक्त  कने  शीना

 नियुक्त  करने  या  नियुक्ति  को  समाप्त  करने  की  शक्तियां  रिज बेक  को  नहीं  दी  छानी  बाई दिये
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 afe  अ  ये  निराले  करें  कि  अध्यक्ष  को  निकाल  दिया  तो  रिज  बेक  के  पास  उसे

 न  हटाये  जाने  के  लिये  अनुरोध  करने  की  शक्ति  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 eft  मोरारजी  देसाई  :  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करना  मेरे  लिये  सम्भव  नहीं है  ।

 सभी  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  ।

 All  the  Amendments  were  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 खण्ड  11  विधेयक  का  अग  बने  1.0

 प्रस्ताव  |
 The  motion  was  adopted.

 11  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  11  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  12

 श्रीनिवास  मिन्न व ऋक  उप-प्रधान  मंत्री  के  इस  आश्वासन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि

 जमाकर्ताओं  के  हितों  को  हमेशा  ध्यान  में  रखा  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं
 करता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है
 :

 खण्ड  12  विधेयक  का  अ  ग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted,

 ery  12  विधायक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  12  wae  added  to  the  Bill.

 eng  13  पौर  14  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clause  13  and  14  were  added  to  the  Bill,

 eg  15

 eft
 नारायण  दांडिक  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  20  धौर  21  प्रस्तुत

 करता हूँ  ।

 oft  देवकीनन्दन  पाटोदिया
 :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  22,  23,  24  कौर

 25  प्रस्तुत करता  हुं  ।
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 it  स०  ato  बनर्जी :  अपने  संशोधन  संख्या  19,  38,  39,  40,  41,  42,  43

 AY 44 44  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 थी  श्रीनिवास मिश्र
 :

 मैं  अपने  संशोधन  संख्या  51  और  53  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 थी
 लोबो  प्रभु

 :
 मैं  अपना  संशोधन  संख्या

 69
 प्रस्तुत  करता  हू  ।

 थी  स्वतन्त्र fag  कोठारी  :
 मैं  अपने  संशोधन  संख्या  70,  71  और  72  प्रस्तुत

 करता

 थ्रो  इरा स्मो  डी  सेक् वीरा  मैं  अपने  संयोजन  संख्या  111  113,

 115,  116,  117,  118,  119  और  120  प्रस्तुत  करता हूँ  ।

 थी  ए  शिवचरन  :
 मैं

 अपना  संशोधन  संख्या  114  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  140  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 eft  to  to  बनर्जी  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  37  के  बारे  में  बोलना  चाहता  हूं  जिसका

 उद्दीन  पृष्ठ  संख्या  12  और  13  पर  पंक्ति  26  से  38  और  1  से  8  को  निकालना  है  ।

 श्रीमति  तारकेश्वरी  सिन्हा  पीठासीन  हुई

 ।  Shrimati  Tarkeshweri  Sinha  sn  the  Chair

 इस  खण्ड  विशेष  से  न  केवल  बैंकों  के  कर्मचारियों  अपितु  इस  देश  के  समस्त  श्रमजीवियों

 में  असंतोष
 उत्पन्न  हुआ  है  क्योंकि  पहली  बार  दण्ड  प्रक्रिया  भारतीय  दण्ड  संहिता  अथवा

 औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  संशोधन  न  करके  एक  विधेयक  जिसका  मुख्य  veer

 wet  पर  सामाजिक  नियंत्रण  करना  यह  दाण्डिक  खण्ड  प्रस्तुत  किया  गया  qe  बताया

 गया  है  कि  जब  इसे  विधि  मन्त्रालय  को  भेजा  at  fafa  अघिकारियों  ने  इसके  विरूद्ध

 निणुंय  दिया  था
 ।

 उप  प्रधान  मन्त्रों  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  नहीं  ।

 श्री स०  tito  बनी  :  यदि  वे  नहीं  कहते  तो  मैं  चाहूँगा  कि  विधि  मंत्रालय  की  राय

 सभा  पटेल  पर  रखी  जाये  ।  मैंने  इसके  बारे  में  पहले  व्यवस्था  का  seq  उठाया  जब  भी

 हमने  इस  बात  को  उन्होंने  विधि  मन्त्री  से  परामर्श  नहीं  किया  कि  क्या  बैंकों  पर

 जिस  नियंत्रण  रखने  के  उद्दीन  वाले  विधेयक  में  ऐसा  खण्ड  रखना  संविधान  विरूद्ध

 मित  और  कानूनी नहीं  है  ।

 यदि  उस  ओर  के  गला  घोंट  बहुमत  से  इस  खण्ड  को  पारित  कर  दिया  तों

 जीबी  सारे  देश
 में  हड़ताल  करके  अपना  आन्दोलन  आरम्भ  कर  देंगे  ।  जब  तक  श्रमजीवी  वग

 अपने  कामिक  संघ  अधिकारों  के  प्रति  सजग  वे  इस  gage  खण्ड  के  संघर्ष  करेंगे

 कौर  वित्त  मन्त्री  को  बाध्य  होकर  अपना  त्यागपत्र  देता  पड़ेगा
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 Abdul  Gani  Dar  ;  The  bank  employees  aad  of  icers  are  the  cream  of  the:country-

 They  are  no  ordinary  people.  Have  they  noright  to  fight  for  the  legitimate  rights..?
 The  popularity  of  Morarji  Bhai  was  very  much  affected  when  he  brought  forward tte
 Gold  Control  Bill  and  after  passing  the  Bill  it  will  be  further  reduced.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Balrampur)  :  Madam,  the  clause  under  consideration  is

 perhaps  the  most  disputed  clause  of  the  Bill.  Iam  unable  to  follow  why  a  pravision  to

 curb  the  trade  union  rights  of  workers  has  been  included  im  प्री  Bill  meant  for  social  control

 on  banks.  Are  the  genera]  laws  of  the  country  not  adequate  ?  So  far  display  of  violence
 isa  penal.offence.  By  sneeking  this  clause  into  this  Bill,  it  is  being  made  canteoversial.

 Even  now  the  08101  employees  are  prohibited  to  resort  to  demonstrations  during
 hours  of  duty.  Nor  do  the  various  labour  laws  allow  holding  up  the  working  of  banks.

 Inspite  of  the  general-laws  of  the  country  and  the  various  awards  the  Deputy  Prime  Minis-

 ter  has  brought  forward  a  bill  which  will  result  in  widespread  discontentment  in  the  cqua-

 try.  If  he  is  afraid  that  the  trade  union  activities  are  going  to  violate  the  limits,  there  can

 be  other  ways  to  restrict  and  check  them.  But  to  include  such  a  provision  in  the  present
 Bill  is  a  mockery,:  unvecessary,  improper  and  unjustified  we  are  determived  fo  oppose  it.

 I  will  appeal  the  hon.  Deputy  Prime  Minister  to  delete  this  clause  from  the  Bill.  It  can  be
 considered  proper  from  Do  point  of  view.

 sit  hao  sit  मध्य  :  इस  देश  में  कणों  पर  नियंत्रण  रखने  कौर

 विनियोजन  की  अच्छी  नीति  बनाने  की  आड  में  एक  एक  करके  लोकल  त्रीय  स्वतन्त्रता  पर  ताना

 दही  ढँग  से  हमला  किया  जा  रहा  है  ।  सरकारी  पत्रकारों  तथा  अन्य  श्रम जी  विषयों

 पर  मजूरी  वार्डों  के  निर्णय  को  क्रियान्वित  न  करके  हमला  किया  जा  रह  है  ।  कामिक  संघों  के

 बारे  में  सरकार  की  नीति  को  लोकतन्त्र  विरोधी  ढंग  से  रद्दी  हैं  और  इस  विधेयक  से

 मी  यह  स्पष्ट है  ।

 इस  विधेयक  की  पृष्ठ  भूमि  यह  बताई  गई  है  कि  क्मंचारी  हड़ताल  रहे  वे

 dal  के  काम  में  बाघा  डाल
 रहे  केवल  इस  कारण  से  कि  बैंकों  के  ae

 डालना  चाहते  किसी  बैंक  के  काम  में  बाघा  नहीं  पड़ी  है  ।  यदि  श्राप  इच्निह्टास

 तो  पता  चलेगा  कि  gat  के  कप में चारी  वित्तीय  आध।र  पर  सुभीते  की  मांग  करते  हैं

 चूकि  बंक  व्यवसायिओं  का  संसद  उद्योग  आदि  सभी

 बे  द्वियत्तीय  समझौते  के  लिये  सहमत  नहीं  हुए  इसलिये  कर्मचारियों  को  अधिकारों  के

 लिये  हड़तालों  और  प्रश्नों  का  मार्ग  अपनाना  पड़ा  जब  पहले  fae  स्त्री  मजूरी  बोलें

 के  निराले  में  संशोधन  किया  तो  तत्कालीन  श्रम  मन्त्री  श्री  गिरि  को  त्याग  पत्र  देना  पड़ा

 बैंक  कर्मचारियों  &  संघ  का  यही  इतिहास  है  ।  अन्त  में  सभी  बैंकों  के  मालिकों  के  साथ  एक

 द्विपक्षीय  करार  हुआ  था  और  कायें  सुचारु  रूप  से  चल  रहा  था  |

 अब  ag  विधेयक  लाया  गया  जो  कर्मचारियों  के  कामिक  संघों  सम्बन्धी  पर

 कुठाराघात  करता  इससे  हमें  पता  लगता  है  कि  वे  किस  दिशा  कर  रहे  एक्  ऐसी
 नीति  अपना  रहे  हैं  जिनका  se  rq  इस  देवा  में  श्रमजीवी  बने  के  कामिक  संघों  सम्बन्धी

 ame  भर्षिकारों
 को

 समाप्त  करना  और  लोकतन्त्र  के  नाम  पर  तानाशाहीਂ  स्थापित  करना  है  ।

 लोकतन्त्र  में  विशवास  रखने  वाले  sie  सम्मेलनों  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  ee  fe

 बाहर  को  रोकें  ।  ये  विधेयक  हमें  लोकतन्त्र  श्रमजीवी  at  लोकतन्त्रीय  अखबारों
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 के  दमक  की  दिला  ओर  लें  जात  हैं  ।  we  तक  ae  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किंया  जाता

 करतें  पर  नियंत्रित  नहीं  रखा  जा  सकता  हैं  ।  लोगों  दरा  किये  गये घन  को  व्यक्तियों

 द्वारा  जिनका  उन  पर  नियंत्रण  होता  निजी  लाभ  के  लिये  उपयोंग  किया  जाता  हम  माँग

 करते  रहे  हैं  कि  जनता  द्वारा  जमा  किये  गये  धन  पर  कुछ  व्यक्तियों  का  प्रभुत्व  और  नियंत्रण

 समाप्त  करके  समाज  तथा  राष्ट्र  का  नियंत्रण  हो  ।  क्या  अप  aaa  हैं  कि  मैंनेजर  को  निदेशक

 के  पदे  से  अलग  करने  से  सामाजिक  नियंत्रण  हो  जायेगा  ?  इस  देश  में  ऐंमें  मेनेजर  हुए  जिन्होंने

 थ्री  मोरारजी  देसाई  और  उनके  निजी  सचिव  की  सहायता  के  बिना  और  उद्योंगों  का  प्रबन्ध

 fear  पोचीकामावाल  ने  इस  में  ब्रिटिश  द्वारा  विरोध  किये  जाने  पर  भी  सेन्ट्रल

 बेक  सरया  नाम  के  एक  जॉ  चांदी  का  सट्टा  भारतीय  फर

 अपना  प्रभुत्व  जमा  लिया  था  ।  हमने  था  कि  स्वतन्त्र  भारत  में  उद्योग  क  स्वा

 विकास  परन्तु  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  इसलिए  हमने  राष्ट्रीयकरण  के  कट्टा  ।
 इसके

 स्थान  पर  उन्होंने  at  बैंक  तमंचा  रियों  पर  तानाशाही  दो  ।

 सरकारी  बैकों  पर  रिजर्व  बैंक  के  नियंत्रण  से  सच्चा
 नहीं  a

 सकता  है  ।  हम  मानते  हैं  कि  राष्ट्रीयकरण  से  मी  ऐसा  न  सन्तु हम  कहू  आशा कर

 सकते  हैं  कि  राष्ट्रीकरण  से  लोकतन्त्रीय  प्रबन्ध  हो  जायेगा  ।  किसी  बैंक  की  आलोचना  ag

 जमा  घन  का  दुरुपयोग  कर  रहा है  और  बाजी में  सहयोग  रहा  इंस  खण्ड  अन्तंगंत

 यदि  किसी  समाचार  पत्र  का  सम्पादक  अथवा  कोई  लेखक  अथवा  सार्वजनिक

 सभा  में  कोई  आलोचना  करता  तो  उसे  छः  महीने  के  कारावास  का  दण्ड  दिया  जा

 सकता  है  ।  इस  लिये  मेर  मनु  हैँ  कि  इस  खण्ड  को  निकाल  दिखी  जाना  चाहिए  ।

 श्री  नारायण  वाडेकर  :  यह  खण्ड  कमंचारियों  अथवा  जमाकर्ताओं  अथवा  अंशधारियों  से

 विशेष  रुप  से  सम्बन्धित  नहीं  हैं  ।  .  यह  तो  सभी  से  सम्बन्धित  है  ।  पहले  यह  TT-

 बन्ध  है  कि  कोई  भी  व्यक्ति  मी  बेकिंग  कम्पनी  के  कार्यालय  स्थान  में  कम्पनी

 रूप  में  प्रवेश  करने  अथवा  वहा ंसे  वाले  किसी  भी  व्यक्ति  को  अथवा  बैंकिग  के

 करोबार  में  बाधा  उटान  नहीं  कसेगा  |  दूसरा  उपबन्ध  जो  अधिक  महत्वपूर्ण  यह  fe
 को  ई

 भीं  किसी  भी  बैंकिंग  कम्पनी  के  कार्यालय  अथवा  कार्य  स्थान  पर  कोई  भी  प्रदान

 नहीं  जो  हिंसात्मक  हो  अथवा  जिससे  बैंकिंग  के  स्म्मात्प  aa  ae

 उत्पन्न  होती  हो  ।  गत  वर्ष  जुलाई  महीने  से  सितम्बर  और  अक्टूबर  के  महीने  तक  एक  बैंक  का

 ara  ठप्प  कर  दिया  गयां
 चुकी  यहांਂ  ae  कहा  गया है

 कि  इस  प्रकार  की  बात  नहीं  हुई

 मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  दाऊद  बोले  नये  थे  ?

 बहू  राजद

 * aa  के  बदमस्त  जालिम  ह  होदा  अओर  ।  स्थिति  में

 भला
 कहीं  बेक

 का
 कार्यो

 चल  सकता  हैं  ?  इसलिये यह  कहना  ठीक  नहीं  किं  इस  प्रकार  कीं
 घटनायें  हुई  ही  नहीं  ।  बैंक  sain  में  ठीक  रुप  से  कार्य  चलने  के  लिये  इस  प्रकार के  उपबन्ध

 भा वद यक  हूँ  |

 कुछ
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 cafe  हम  dat  के  ard  को  बढ़ाने  चाहते  तथा  पिछड़े
 क्षेत्रों  में  बैंकों  का  कार्य  ले  जाना

 चाहते  तथा  कृषि  के  कारण  ग्रामीण  क्षेत्र  धन  जुटाना  चाहते  तो  ee  प्रकार  की  काय

 वासियों  को  समाप्त  करना  होगा  ।

 ठीक  प्रकार  से  न्याय  करने  के  लिये  इस  खण्ड  में  यह  उपबन्ध  करना  चाहिये  fe  इसके

 अन्तर्गत  किए  गये  अपराघ  को  हस्तक्षेप  अपराध  माना  जायेगा  तथा  उस  मुकद्दमें  की  सुनवाई

 एक  प्रे  सिंडेन्सी
 मंजिन्दर  ट

 अथवा  प्रथम  म्  at  के
 मैंजिस्ट्र

 द  द्वारा  की  जा  सकेगी  ।

 श्री  देवकीनन्दन  पाटोदिया  :  सभापति  महोदय  मैं  केवल  अपने  संशोधनों  तक  सीमित

 रहूंगा  |  वह  संशोधन  संख्या  22,  23,  24  तथा  25  है  तथा  इनका  सम्बन्ध  कुछ  बैंक  उद्योग  के

 ज  से  है  ।  विधेयक  के  अनुसार  यदि  रिज  बैंक  से  किसी  बेक  के  बारे  में  रिपोर्टे  मिलने  पर

 सरकार  संतुष्ट  हो  जाये  कि  जो  हिदायतें  उस  बैंकिंग  कम्पनी  को  दी  थीं  उन्हें  वह  पालन

 करने  में  एक  से  अधिक  बार  असफल  रहा  है  तो  उस  बेकिंग  कम्पनी  का  अजन  किया  जा  सकता

 इस  समय  तो  उपबन्ध  हैं  वह  न्यायसंगत  नहीं  है  ।  जब  इस  प्रकार  का  उल्लंघन  बार  बार

 तथा  जान  बू  कर  केवल  तब  ही  asia  किया  जाना  क्योंकि  इस  खण्ड  की  भावना

 ऐसी  हो प्रतीत  होती  है  ।

 मेरा  दूसरा  संशोधन  संख्या  23  है  जिसका  सम्बन्ध  भी  अजित  करने  से  है  ।  विधेयक  अपने

 अधिकार  क्षेत्र  से  आगे  गया  हुआ  है  जब  ag  कहा  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  केवल  सतून  पास

 करने  से  बैंक  का  अर्जन  अथवा  राष्ट्रीयकरण  कर  सकती है  ।  यह  तो  संविधान  के  भी  विरूद्ध है

 क्योंकि  किसी  भी  प्रकार  के  अजन  के  लिये  संसद की  पूर्व  स्वीकृति  आवश्यक  है  ।

 मेरे  संख्या  24  में  कहा  है  कि  हस्तान्तरित  किये  बैंक  कोई  बात  केवल  तब

 लागू  होगी
 जब  उस  sth  पूर्व  स्वीकृति  इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  करली  हो  |

 मरे  संशोधन  संख्या  25  का  सम्बन्ध  अजित  किये  हुए  बैंकों  के  बारे  में  विधेयक  में

 कहा  गया  है  कि  अजित  किये  बैंकों  के  qr  के  सम्बन्ध  में  रिवेंज  बैंक  से परामशं  करके  केन्द्रीय

 सरकार
 योजना  निर्धारित  करेगी  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  हिस्सेदारों  तथा  जमा  करने  वालों  का

 ही  परामर्श  लेना  आवश्यक  है  ।  यह  वित्त  मन्त्री  जी  से  भूल  हो  गई  और  मैं  आशा  करता हूँ  कि

 बह  मेरा  संशोधन  स्वीकार  कर  लेंगे  ।

 उपाध्यक्ष
 महोदय  पीठासीन  हुए

 i  Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair}

 Shri  5.0  M.  Josbi  (Poona)  :  From  the  speech  of  hon.  Shri  Dandekar  it  appears  that
 the  struggle  and  strikes  are  daily  affair  in  the  banks.  I  may  submit  that  itis  not  so.  It
 seems  that  the  Government  has  now  abundoned  those  policies  which  it  cherished  when  we
 were in  the  freeedom  struggle.  Its  policy  towards  Labour  now  was  very  dangerious.
 Government  can  prevent  strikes  only  with  the  co-operation of  the  workers.  I  have  urged
 upon  the  Finance  Minister  to  accept  my  demand  which  is  so  simple  but  he  did  not  do  so,
 The  Government  has  not  accepted  the  recommendations  of  the  Wage  Board.  We  had  a
 liberal  policy  towards  the  Labour  out  that  is  being  abundoned.
 not  abandon  those  policies.

 The  Government  should
 We  will  oppose  it.
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 Shri  Bibhuti  Mishra  :  Sir,  I  would  request  Shri  Morarji  Desai  to  bring  some  moderas
 In  the  absence  of  it  tha tion  in  the  Bill  as  the  clause  in  its  present  for  form  is  very  hard

 bank  employees  would  be  suppressed  by  the  bank  management

 I  have  an  amendment  too  I  want  only  the  judgi  in  place  of  ‘sitting

 Judge  or  retired  judge  A  retired  judge  would  be  interested  only  in  his  money  and  litiga-
 tion  would  linger  on

 एस०  कडप्पा  (  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  के  दूरगामी  परिणाम

 होंगे  ।  मै  श्री  दांडेकर से  सहमत  हूं  कि  बेकिंग  उद्योग  एक  बड़ा
 उद्योग  है

 ।  परन्तु  यदि  श्रमिक

 वही  कायें  जिसे  आप  बैंक  की  परिधी  में  समाप्त  करना  चाहते  बैंक  की  हद  से  बाहर  करने

 लगें
 तो

 आपके  पास  उसका  क्या
 इलाज  है  ?

 ऐसा  करने  से  बैंक  का  सारा  कार्य  ठप्प  हो  जायेगा

 कार्यकर्ता  दत्त  जना  से  प्रमावित  होकर  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  करते  हैं  ।

 श्रमिकों  तथा  बंक  प्रबन्धकों  के  बीच  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  होने  चाहिये  ।  यदि  उन्हें  शिकायत

 होगी  तो  इस  प्रकार  की  कार्यवाहियां  मी  होती  रहेंगी  ।  मेरा  विचार  है  कि  मन्त्री  महोदय  इस

 बात  को  अब  भी  वापिस  खेलेंगे  ।

 थो  वो०  ध: ह.
 mat  :  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  यह  है

 कि

 wet
 को  वाशिज्यिक  संस्था  बनने  के  स्थान  पर  सेवा  संस्था  बनना  चाहिये  |  उन्हें  केवल  एक  a

 बर्ग  की  सेवा  नहीं  बल्कि  सब  वर्गों  की  सेवा  करनी  चाहिये  चाहे  वे  नगरों  में  हों  अथवा

 गांवों
 में  और

 चाहे
 वे  कृषि  करते  हों  अथवा  उद्योग  में  हों

 ।
 इस  कार्य  के  लिये

 सब
 कर्मचारियों

 तथा  उनसे  ऊपर  के  वर्ग  का  सहयोग  चाहिये  |  इस  कारण  मैं  पहले  दो  भागों  अर्थातਂ  भाग

 तथा  माग
 का  समर्थन

 करता  हूं  ।
 परन्तु  मैं  माग  विरूद्ध हूं  और  इसे

 हटाया  जाना  चाहिये  |  ग्रह  खण्ड  किसी  का  मला  करने  वाला  नहीं  हैं  ।

 sit  fo  के०  नयनार  :
 1  अगस्त  को  15000  बेक  के  कर्मचारियों  ने  कल+

 wart  हड़ताल  बेते  भी  कलकत्ता  से  लेकर  केरल
 तक

 सब  स्थानों  पर  हड़तालें  हुई
 ।  अपने

 समय  में  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  तथा  श्री  गिरी  ने  उन  लोगों  की  मत् सं ना  की  है  जो  हडताल  के

 समय  काम  पर  जाते  हों  ।  इस  विधेयक  के  अनुसार  हीं  नारे  लगाने  पर  मी प्रतिबन्ध लगो

 दिया गया  है  ।

 मजदूर  संगठन  के  इतिहास  में  हडताल  का  महत्वपूर्ण  स्थान  है  जिसका  श्रमिकों  ने  प्रयोग

 किया है

 खण्ड  बहुत  व्यापक  हैं  ।  जनता  ने  3400  करोड  रु०  की  राशि  बैकों  जमा  करा

 रखी  है  परन्तु  इसमें  से  2300  करोड़  रु०  तो  केवल  बिडला  आदि  के  ही  प्रयोग  में  आ

 रहे  हैं
 ।

 कर्मचारियों  के  विरूद्ध  कार्यवाही  को  जाती  है  |

 यह  विधेयक  बिडला  आदि
 का  समर्थक है

 ।  मैं  इस  खण्ड  का  विरोध  करता हूँ  ।

 391
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 ger  देने  से  विधेयक  का  उदय  पुरा  नहीं  होगा  adara  निदेशक  से  सामाजिक करणा  का

 उद्दीन  पुरा  नहीं  होगा  ।  देश  को  और  किसी  बात  की  आवश्यकता  है  |

 सरकार  द्वारा  बैंकों  पर  सामाजिक  नियंत्रण  के  बारे  में  प्रस्तुत  किये  गये  विवरण

 सरकार  के  उद्देश्य  का  पता  नहीं  लगता  ।  यहां  तक  कि  इससे  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि

 द्धारा  कठिनाईयां  उत्पन्न  किये  जाने  के  कारण  सामाजिक  नियंत्रण  की  आवश्यकता  पडी
 4

 क्या  वर्तमान  कानून  इस  प्रयोजन  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  है  ?  क्या  इन  प्रतिबन्धों  के  लगाने

 के  बाद  मी  इस  स्थिति  में  होगी  कि  वह  इस  प्रकार  के  अभियान  को  रोक  सकेगी  ?

 इस  प्रकार  की  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिये  aga  में बहुत  से  उप्रबस्धों  की  व्यव्सथा  है  |

 सरकार  इसके  लिये  विशेष  उपबन्ध  बनाना  क्यों  चाहती  है  ?

 बेक  के  प्रबन्ध  की  भी  आलोचना  नहीं कर  ag  उसके

 करने  का  भी  सुभाव  नहीं  दे  सकती  क्योंकि  ऐसा  करने  से  यह  समझा  जायेगा  कि  सरकार  बैंकर  में

 जनता  द्वारा  प्राप्त  विश्वास  में  कमी  करना  चाहती  है  ।.

 सरकार  को  इस  बात  को  स्पष्ट  करना  चाहिये  कि  अब  बेक  उद्योग  में  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  ो

 गई  है  कि  इस  प्रकार  के  - सामाजिक  निमंत्रण  के  बिना  उसका  काम  करना  असम्भव  हो  गया  है  ।

 शीर  जब  तक  कर्मचारियों पर  नियंत्रण  नहीं  होगा  सामाजिक  नियंत्रण  प्रभावी  नदीं

 सद्द  बहु  इस  काम  में  सफलता  चाहते  हैं  तो  उन्हें  इस  बारे  में  का  सहयोग  प्राप्त

 wera  चाहिये  ।  यदि  अब  भी  इस  खण्ड  को  समाप्त  कर  दिया  जाता  है  तो  इस  विधेयक  का

 प्रयोजन  सब  प्रकार  से  ठीक  ही  होगा  और  सम्भवतः  यह  विधेयक  एक  मत  से  पारित  हो  जाये

 Shri  George  Fernandes  (Bombay-South)  :Mr.  Deputy  Speaker  it  is  a  very  serious
 Matter  and  1  may  kindly  be  permitted  to  speak.

 दप्ध्यक्ष  महोदय  :  आपके  दल  से  श्री  जोशी  और  डांगे  सुक  हैं  पौर  uw  मैं  anak

 के  Geet  सदस्य  को  बोलने  की  arya  नही  दूगा  |

 Shri  George  Fernandes  :  I  have  nothing  but  to  disobey  you.  I  must  speak  on  this

 matter.  This  Government  is  going  to  finish  the  rigbts  of  the  labour.  It  is  a  question  of

 wrtaciple.  Tana  very  sorry  that  [  have-+to  disobey-you.  Please-allow  meto.  speak  -on  the
 amendment  for  least  two  minutes.

 खउपाध्यल  महोदय  यदि  इस  प्रकार  मैं  प्रत्येक  सदस्य  को  एक  मिनट  बोलने  की
 अनुमति

 हू  तो  इसमें  कम  से  कम  50  मिनट  लग  जायेंगे  ।

 ait  श्रोकान्तन  नायर  :  सरकार  आज  मी  गांधीजी  के  बताये  मार्ग  का
 *

 मत
 कर  रही  है  और  भारतीय  क्रमिक  संघों  सम्बन्धी  सब  कानून  और  नियम  aid  के

 विचारों  पर  आधारित  हैं  ।  मेरी  यह  समय  में  नहीं  आता  कि  श्री  मोरारजी  देसाई  जैसे  व्यक्ति

 जिनका  ससे  सम्पर्क  रहा  है
 अर  जिनहें  भहबदाबाद  संघ  के

 खारे
 में  जानकारी
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 ने-कसे  इस  प्रकार  का  विधेयक  प्रस्तुत  किया  ।  कल  सब  बैंक  कर्मचारी  हड़ताल  करने  वाले  हैं

 घौर  परसों  जब  यह  विधेयक  पास  हो  जायेगा  तब  क्या  वह  यह  आशा  करते  हैं  कि  बे  इस  कानून

 का  झा दर  करेंगे  |

 att  इराश्मो  सेक् वीरा  जसा  कि  उप  प्रधान  मन्त्री  ने  उल्लेख  किया  यदि  सरकार  का

 विचार  वास्तव  में  कमंचारियों  के  बध  अधिकारों  में  हस्तक्षेप  करना  नहीं  है  तो  मैं  यह  सुभाव

 दूगा  कि  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  यदि  यह  उप

 खण्ड  बिग  कम्पनियों  या  इसके  कमंचारियों  के  शान्तिपूर्ण  प्रशांत  या  धरना  देनें  पर  लागू

 नहीं  होना  चाहिये  ।

 क्या  aes  36  ए  ई  संविधान  के  अन्तर्गत  दिये  गये  मूलभूत  अधिकारों  के  अन्तरगत  आता

 मे  दुसरा  संशोधन  यह  है  कि  मुआवजा  नियुक्त  तिथि  के  छः  महीने  के  भीतर  दिया  जाना

 चाहिये  और  यह  रुपयों  में  दिया  जाना  चाहिये  ।

 ब्यक्ति  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  की  राय  में  वाणिज्य  बैंकों  का  अनुभव  होਂ  के  स्थान

 अनुसूचित  बेका  अध्यक्ष  हो  किया  जाना  चाहियेਂ

 स्थायीकरण  की  किसी  भी  दस्तावेज  को  मांगने  का  अधिकार  होना  चाहिये  ।  लेकिन

 यदि  सरकार  का  यह  विश्वास  है  कि  कोई  किताब  या  दस्तावेज  गोपनीय  है  तो  सरकार  को  इस

 बारे  में  न्यायाधिकरण  को  सन्तुष्ट  करना  चाहिये  कि  वास्तव  में  ae  किताब  या  दस्तावेज  गोपनीय

 है

 इस  खण्ड  का  मैं  इसलिये  विरोध  करता  हूँ  कि  उससे  वैध  क्रमिक  संघों  की  गतिविधियां

 रुक  जायेंगी  |

 Shri  George  Fernandes  :  I  have  to  state  that  clause  36  (A)  (B)  (C)  will

 ‘fat  in  any  manner  calculated  to  undermine  the  confidence  of  the  depositors  in  any
 banking  company

 With  the  help  of  the  law  the  Government  intends  to  give  this  power  the  hands
 of  the  employers  to  immediately  remove  any  of  those  employees  from  the  service  who  had

 taken  part  in  Banking  employees  agitation

 Under  clause  36  (A)  {B)  (C)  there  is  a  provision  that  the  bank  employees  can  be  sent
 to  jail  or  fined  one  thousand  rupees  on  the  basis  of  the  complaint  made  by  the

 Chaim:
 in,

 diréctor  or  the  employer.  This  clause  should  be  withdrawn.

 att  थो निवास  मिश्र  यदि  सरकार  का  ag  विश्वास  है  कि  ag  आदेशों

 ikas w  कर्मचारियों  में
 अनुशासन  पैदा  कर  सकती  या  उनके  प्रदर्शन  को  रोक  सकती  तो  यह

 की  भूल  है
 ।  वहू  इस  राय  में  कभी  सफल  नहीं  होगी  ।  यदि  यह  विधेयक  पास  हो

 जाता  .  है  ay
 हड़तालें  और  प्रदर्शन  कौर  बढ़  जायेंगे  ।  सरकार  जो  भी  करने  जा

 रही  है  वह  श्रम

 नीति  और  समस्त  विश्व  के  मजदूर  क्षेत्र  में  प्रगतिशील  प्रवृति  के  विरुद्ध  है  सरकार  इस
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 कानून  का  कमंचारियों  को  दबाने  और  जमाकर्ताओं  का  अपमान  करने  के  लिये  प्रयोग  करेगी  तो

 जनता  यह  मामला अपने  हाथ  में  लेगी  और  फिर  सरकार  के  लिये  स्थिति  में  सुधार  करना  बहुत

 कठिन  हो  जायेगा  |

 सरकार  की  यह  नीति  रही  है  कि  ag  रिजर्व  बैंक  या  किसी  सरकारी  विभाग  को

 न्यायाधिकरण  के  समक्ष  अपने  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  नहीं  देती  ।

 जब  प्रतिकर  का  मामला  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  तब

 हालांकि  ford  बैंक  लेखा  पुस्तकें  या  दूसरे  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  के  लिये  बाध्य  नहीं

 फिर  भी  उचित  यही  है  कि  सभी  मामले  न्यायाधिकरण  के  सामने  अवश्य  रखे  जायें  जिससे

 न्यायाधिकरण  उचित  निष्कर्ष  निकाल  सकें  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  जाता  ।

 धी  राधारमण  :
 इस  विधेयक  द्वारा  मजदूरों  के  मूलभूत  अधिकारों  को  वापिस

 ले  लिया गया  है  ।

 यह  विधेयक  बेक  कमंचारियों  के  विरुद्ध  सरकार  का  पहला  हथियार  है  ।  मैं  यह  जानना

 हता  हूं  कि  जबकि  देश  को  आर्थिक  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  हैं  सरकार  ने  छिपे

 भाल  ले  जाने  वाले  करों  का  अपवंचन करने  वाले  व्यक्तियों के  विरुद्ध क्या  कानून  बनाया

 जोकि  वित्त  मन्त्री  ने  केवल  ae  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कानून  बनाया है  ।  भारत  का

 कर्मचारी  वर्ग  इसको  सहन  नहीं  करेगा  और  वह  उसका  तीब्र  विरोध  करेगा  |

 att  लोमो  ry  :  यह  केवल  बिरला  और  टाटा  का  ही  मामला  नहीं हैं  ।

 इससे  लगभग  10  लाख  ऐसे  लोग  जो  बैकों  में  रुपया  जमा  कराते  हैं  और  जिनका  बैंकों  से

 व्यापार  होता  सम्बन्ध  है  ।  मैं  सरकार  द्वारा  किये  जा  रहे  उपबन्ध  का  उल्लेख  कर  रहा

 था  जिसमें  कहा  गया  है  कि  सरकार  रिज  बैंक  से  परा मद दं  कर  बैक  का  अजन  कर  सकती  है

 लेकिन  सरकार और  fore  बैक एक  ही  है  और  इसका  अभिप्राय  सरकार  द्वारा  स्वयं  ही  से

 राय  लेना  रहे बंक  का  जमीन  करने  से  पूर्वे यह  प्रस्ताव  अनुमोदन  के  लिये  संसद  के  सामने

 प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई
 :

 gh  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बहुत  से  सदस्य  घारा  36  ए  डी

 के
 विरोधी  प्रस्तावित घारा  36  ए  डी  में  बैंक  कर्मचारियों के  मजदूर  सम्बन्धी वैद्य  अधिकारों

 को  कम  नहीं  किया  गया  मैं  यह  बात  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूँ  कि  इसमें  ages घ  रना  देने
 को  मनाही  नहीं  की  गई हें  ।  किसी  हडताल  का  अथ  यह  कदापि  नहीं है  कि  खातेदारों  का  विश्वास

 उठ  गया  है
 ।

 कोई  मी  मजदूर  संध  यहां  तक  कि  बेक  के  अन्दर  शान्तिपूर्ण  घटना
 इस

 खण्ड  के  ज  नहीं  आती
 यदि  कमंचारी  अधिकारियों या  दूसरे  लोगों  को  अपना  काम

 करने  से  जबरदस्ती  नहीं  रोकते
 ।

 संविधान  में  ऐसा  कोई  अधिकार  नहीं  दिया  गया है  कि  किसी

 ब्यक्ति  जो  काम  करना  चाहता
 को

 काम  करने  से  रोका  जाये  ।  शांतिपूर्ण आग्रह  पर  किसी

 पर  कोई  अभियोग नहीं  चलाया  जायेगा
 ।

 लेकिन  शान्तिपूर्ण ों आग्रह  क्या  इसका  निकाय  बेक

 पुलिस  या  किसी  बाहरी  व्यक्ति  द्वारा  नहीं  किया  जायेगा  ।  इसका  निकाय  केवल
 न्यायालय  द्वारा  किया  जायेगा

 विरुद्ध  उच्च  न्यायालय और

 और
 वह  एक  नियमित  न्यायालय होगा  जिसके  निकाय के

 सर्वोच्च  न्यायालय  में  की  जा  सरकार  के  नहीं  |
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 1890  बेकिंग  विधियां

 इस  विधेयक  का  seed  यह  है  कि  इन  प्रदर्शनी
 और  धरनों  से  बैंक  की  कार्यवाही  में  कोई

 प्रभाव  न  पड़े  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  सरकार  को  घमकी दी  है  ।  मैं  किसी  को  धमकी  नहीं  देना

 चाहता  ।  मैं  तो  केवल  यह  कहूंगा  कि  कानून  अपना  रास्ता  अपनायेगा  और  जो  सरकार  कानून

 लागू  नहीं  कर  सकती  वह  सरकार  रहने  योग्य  नहीं  है  ।

 sit  जी०  भा  कृपलानी  :  यह  बात  केवल  बैंकों  पर  ही  लागू  नहीं  बल्कि

 यह  वाणिज्य  और  उद्योगों  की  गतिविधियों  पर  भी  arg  होती  है  ।  इस  विषय  पर  सामान्य

 बना  कर  इसको  क्या  नहीं  रोका  जाता  है  ?

 att  मोरारजी  देसाई  -
 यह  विचार  करने  योग्य  सुभाव  है  और  इस  पर  सरकार

 भ्रवदय  विचार  करेगी  |

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  खातेदारों  के  विश्वास  के  बारे  में  कहा  है  ।  यह  एक  या  दो

 दारों  का  प्रदान  नहीं  है  ।  यह  सामान्य  अधिकांश  खातेदारों  का  प्रश्न है  ।  यदि तह  बेक  में  रुपया

 जमा  महीं  करते  और  इसके  परिणाम  स्वरूप  बलों  पर  दौरों  पर  जायें  ता  इसका  मतलब  इस

 प्रकार  की  चीज  है  ।  इस  खण्ड  का  प्रयोग  केवल  इस  कारण  से  नहीं  किया  जायेगा  कि  किसी

 ब्यक्ति ने  यह  कहा  है  कि  इससे  खातेदारों  के  विश्वास  को  धक्का  पहुंचेगा  ।  aa:  मैं  इन  सब

 संशोधनों  का  विरोध  करता  हूँ  ।

 meq  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Speaker,in  the  chair  J

 झष्यक्ष  महोदय  हारा  संशोधन  51  att  53  मतदान  के  लिये  रखे  गये  ।

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ
 :

 LokeSabha  divided  :

 पक्ष  में  53,  विपक्ष  में  119

 Ayes  53,  Noes  119

 प्रस्ताव  श्रस्वीक्ृत  |

 The  motion  was  negatived

 ह  डांगे  कौर  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य  सभा  भवन  से  उठ  कर
 चले  गधे  ॥)

 (Shri  5.  A.  Dange  and  some  other  hon.  Members  left  the
 House.)

 geet  महोदय  द्वारा  अन्य  सभी  संग रोधन  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  स्वीकृत

 हुए  |

 All  the  other  amendments  were  put  and  negatived,
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 अध्यक्ष  महोदय  :  घ्यान  यह  है

 सकी  खण्ड  15  विधेयक  का  अ  ग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  15  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 Clause  15  was  to  added  to  the  Bill

 प्रश्न  यह  है  :. अध्यक्ष  महोदय  :

 खण्ड  16  से  23  तक  विधेयक  का  अग  बने  ।

 प्रस्ताव

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  16  से  23  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 Clauses  16  to  23  were  added  to  the  Bill.

 खण्ड  24

 संशोधन  किया  गया  :

 Amendment  made  :

 पृष्ठ  30,  पंक्ति  8  के  बाद  निम्नलिखित  जोड़ा  जाये  :

 far  clause  (11A)  substitute-

 the  acting  as  agent  for  the  Central  Government,-

 (a)  in  guranteeing  the  due  performance  by  any  small  scale  industrial  concern
 to  any  bank  or  other  financial approved  by  the  Central  Government,  of  its  obligations

 institution  in  respect  of  Joans  and  advances  made  or  other  credit  facilities  provided,  to  it

 by  such  bank  or  other  financial  institution  and  the  making  as  such  agent  of  payments  in

 connection  with  such  guarantee, and

 (b)  in  administering  apy  scheme  for  subsidising  the  rate  of  interest  or  other

 charges  in  relation  to  any  Joans  or  advances  made,  or  other  credit  facilities  provided,  by
 banks  or  the  financial  institutions  for  the  purpose  of  financing  or  facilitating  any  export
 from  India  and  the  making  as  such  agent  of  payments  on  behalf  of  the  Central
 Government  नच की

 खण्ड  (11%)  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा

 केन्द्रीय  सरकार  के  एजेंट  के  रूप  में
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 विधियां  विधेयक-जारी

 (®)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  किसी  लघु  उद्योग  हारा  किसी  बैक  या  अन्य  वित्तीय

 संस्था  को  ऐसे  बेक  अथवा  अन्य  वित्तीय  संस्था  are  उसे  दिये  गये  ऋणों  तथा  अग्रिम

 राशियों  या  अन्य  ऋण  सुविधाओं  के  बारे  में  अपने  दायित्वों  की  विधिवत  पति  की  गारंटी

 देने  और  ऐसे  एजेंट  के  रूप  में  ऐसी  गारन्टी  के  सम्बन्ध  में  भुगतान  करने  शौर

 area  से  किसी  निर्यात  के  लिये  धन  देने  या  उसमें  मदद  देने  के  उद्देश्य  से  बैंक

 या  अन्य  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  दिये  गये  किन्हीं  ऋणों  था  अग्रिम  धनराशियों  या  अन्य  ऋण

 सुविधाओं  के  बारे  में  व्याज  दर  या  अन्य  शुल्कों  में  रियायत  देने  के  लिए  किसी  योजना  के

 प्रशासन  ऐसे  एजेंट  के  रूप  में  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  भुगतान  करने
 में  ।”]  (29)

 मोरारजी  देसाई )

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 सीडड  24,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  झ  ग  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 The  motion  was  adopted.

 ae  24,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  ।

 Clause  24,  as  amended,  was  added  to  the  छाता

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  25  9.30  तक  विधेयक  का  अग  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  25  से  30  विधेयक  a  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  25  to  30  were  added  to  the  Bill

 खण्ड  1,  afafazaa  qa  शोर  विधेयक  का  नास  विधेयक  में  जोड़  दिये  गय े।

 Clause  1,  the
 Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  श

 अध्यक्ष  महोदय  :  qe  यह  है

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  1.0
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 Public  Premises  (Eviction  of  Unauthorised  Occupants)  August  6,  1968

 Amendment  Bill.-Contd.

 प्रस्ताव  casa  gat  ।

 The  motion  was  adopted

 सरकारी  भु-यादि  कब्जा

 संशोधन  विधेयक-जारी

 PUBLIC  PREMISES  (  EVICTION  OF  UNAUTHORISED  OCCUPANTS  )
 AMENDMENT  BILL.-  Contd,

 wea  सरोवर  अब  हम  श्री  जगन्नाथ  राव  द्वारा  2  1968  को  प्रस्तुत  किये

 गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  अग्रेतर  विचार  करेंगे  :

 सरकारी  भू-गृहिणी  कब्जा  1958  में  भागे

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  विचार

 किया  जाये  पैड

 Shri  Randbir  Siogh  (Rohtak)  Clause  2  provides  that  the  Government.,  any

 company,  corporation,  Municipal  Committee,  town  area  committee  or  Delhi  Development

 Authority  having  acquired  the  proprietory  rights  or  lease  rights  on  a  premises  will  be

 entitled  to  eject  any  shopkeeper  or  a  farmer  in  a  sumauary  manner  from  those  premises.
 This  will  cause  great  hardship  to  the  people  concerned.  For  example,  there  are  millions

 The  Government  have  settled  them of  people  who  have  come  to  India  from  Pakistan.

 io  the  various  colonies  in  Dethi,  Some  of  them  have  turned  portions  of  their  residences

 into  shops  and  are  there  by  earning  their  livelihood,  Now,  the  authorities  concerned

 cao  say  that  they  are  misusing  the  bouse  allotted  to  them  for  living  purposes  and  they
 can  therefore  eject  them  from  those  places  with  the  result  that  they  will  again  be  home-
 less,  From  this  point  of  view,  the  provision  is  most  objectionable  and  should  be  deleted
 from  the  Bill.

 The  Bill  applies  to  the  rural  areas  also.  Under  its  provisions  the  Government
 can  acquire  or  take  on  lease  some  land  and  then  lease  it  owt  to  some  other  agency  but  the
 land  cannot  be  used  for  the  benefit  of  the  villagers.  In  the  villages,  the  land  does  not
 belong  to  any  particular  individual  ;  it  isa  common  property.  So  this  provision  will

 affect
 lakhs  of  farmers  in  the  villages.

 There  is  a  Land  Acquisition  Committee  and  its  report  has  not  yet  been  received.
 The  consideration  of  the  Bill  should  be  postponed  till  the  report  of  that  committee
 comes  in  hand.  Besides,  some  uniform  policy  of  acquisition  of  land  should  be  formulated
 for  the  entire  country.

 The  Billalso  gives  unlimited  powers  to  the  company.  This  provision  is  unfair
 because  the  company  has  vested  interests.  The  interest  of  the  poor  people  must  not  be
 sacrificed  for  the  sake  of  any  company.  I  can  understand  vesting  of  Powers  to  Govt.
 Corporations,  etc.,  but  not  to  Companies.  The  Minister  should  reconsider  over  the
 whole  matter  and  bring  forth  a  compre

 henei delist  ve  bill.
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 संशोधन  विधेयक-जारी
 ——  eS  i

 Shri  Hardayal  Devgun  (East  Delhi):  Ihave  risen  to  oppose  this  Bill.  It  appears
 that  the  Government  wants  to  set  up  a  police  Raj  in  all  the  spheres.  It  has  been  provided

 for  in  this  Bill  that  public  cpmpanies  would  also  be  authorised  to  acquire  land  and  that

 %le  persons  whose  land  was  so  acquired  would  not  have  the  right  to  appeal  in  any  court

 ण  law.  This  is  altogether  against  the  basic  spirit  of  democracy,

 The  people  of  Delhi  are  well  aware  of  the  high  hbamded  attitude  of  officers  of

 various  department  in  regard  to  Jand  acquision.  For?  instance,  in  Rajendra

 Nagar,  New  Delhi,  permission  was  given  to  run  shops  only  after  imposing  heavy  penalty

 onthe  people.  | ६  ina  residential  area  permission  is  not  given  to  run  shops  that  could

 be  understood.  Butto  permit  it  after  imposing  a  heaving  penalty  is  something  which

 is  difficult  to  understand.  If  the  public  companies  are  authorised  to  acquire  land,  it

 will  result  in  undue  harassment  of  a  large  number  of  people  who  will  not  have  even  a

 right  of  appeal  in  any  civil  court,  Therefore  the  House  should  reject  this  Bill.  The  vesting

 of  unlimited  powers  in  the  officers  in  the  matter  of  ejectment  is  neither  desirable  nor

 wafranted.  It  is  against  democracy  and  there  for  I  oppose  the  bill.

 Shri  D.N.Tiwary  (Gopalganj):  There  are  a  big  number  of  cases  where  people  have  taken

 unauthorised  possession  of  public  premises  and  are  not  willing  to  vacate  their  possession.

 For  instance,  in  Matia  some  people  have  been  living  on  the  land  of  the  Heavy  Enginee-

 ring  Corporation  but  they  also  kept  cattle  with  them  which  destroy  the  gardens
 and

 roads  of  that  area.  Ifone  goes  to  a  court  of  law  to  get  the  land  vacated  it  takes  a  long

 time  to  get  the  matter  decided.  Therefore,  it  is  necessary  that  Government  should  have

 the  power  to  evict  those  people,  who  have  unauthorised  possesson  of  Govts,  land.  AS

 such  there  is  nothing  wrong  in  the  Bill.  But  care  has  to  be  taken  that  its  provisions  are

 implemented  judiciously,

 Some  people  have  a  misconception  that  whatever  the  Government  does,  it  is  with
 a  view  10  harass  and  harm  the  people.  If  it  was  correct  how  long  could  the  Government
 contiune  ?  We  are  living  in  a  democracy  in  which  Government  is  based  on  the  support

 of  the  people.  Therefore,  if  it  be  haves  in  the  manner  suggested  by  some  it  cannot

 function  even  for  a  day,  No  permission  should  be  given  for  running  shops  on  lease  land

 under  the  conditions  of  lease.

 With  these  words  I  support  this  Bill.

 ga  गोड़ा  :  यह  विधेयक  सरकार  द्वारा  सरकारी  जमीनों

 पर  मुग्गी-फोंपड़ियों  में  बसे  व्यक्तियों  को  बेदखल  करने  के  seer  से  प्रस्तुत  किया  गया  है

 एक  लोकप्रिय  सरकार  का  यह  गतंव्य  है  कि  az  यह  देखे  कि  गरीब  लोगों  की  आवश्यकताओं

 की  ओर  समुचित  ध्यान  दिया  जाये  ।  उसे  उन  स्थानों  जहां  ये  गरीब  लोग  रहते  उन्हें

 कोई  सहायता  दिये  बिना  बेदखल  नहीं  करना  इसलिये  लोगों  को  बेदखल  करने  से

 पहले  दिल्‍ली  के  श्रासपास  भूमि  अजित  की  जानी  चाहिये  और  वह  केवल  उन  लोगों  को  दी  जानी

 चाहिये  जो
 वहां  से  हटाये  गये  और  जो  बहुत  गरीब  हैं  ।

 बहुत  से  लोगों  ने  विशेषकर  दक्षिण  भारतीय  लोगों  ने  भूमि  खरीद  रखी  परन्तु  उन्हें
 अभी

 तक  उसका  कब्जा  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 सरकार  को  देखना  चाहिये  कि  उनके  द्वारा  खरीदी
 गई  भूमि  की  पैमाइश  की  जाये  और  शीघ्र  ही  उन्हें  उस  पर  कब्जा  दिलाया  जाये  |
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 का  आदेश  केव  नन  न्यायालयों  द्वारा  ही  दिया  जाना-चाहिय े।  यदि  मनमाने
 द्ग

 से  ऐसा  किया  जायेगा  तो  लोंगों  की बहुंत  परेशानी  का  सामना  करना  aaa  ।
 उनके  साथ

 अन्यग्राय  नहीं  होना  चाहिये  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इंस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूँ  ।

 इसके  पश्चात  लोक  सता  बुधवार  7  1968/16  1890  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  fag  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  oa  Wednesday,  August  7,

 1968  /Sravana  16,  1890  (Saka)

 —_—  ——  लवण


